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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महिला  पीठासीन  हुए  |

 [MR.  SPEAKER  in  the  Chair]

 gant  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Disparity  in  Rates  of  Wheat  and  Rice  Supplied  from  Fair  Price  Shops  in

 Srinagar  and.  other  State  Capitals.

 +793.  Shri  R.  V.  Bade :
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  ple  ased se) ws  to  state:

 (a)  the  rates  at  which  wheat  and  rice  are  supplied  to  the  poor  people  from  the  fair  price

 shops  in  Srinagar,  the  capital  of  Jammu  and  Kashmir  State  and  in  the  capitals  of  the  rest  of  the

 States  ;

 (b)  in  case  these  rates  differ,  the  extent  and  reasons  therefor  and  the  action  being  taken  by

 Government  to  do  away  with  this  disparity  ;

 (c)  the  names  of  the  places  whe L414.  re  rates  are  Jow  due to  Government  concessions  and  the

 extent  thereof;  and

 (d)  the  extent  to  which  these  rates  have  been  increased  or  decreased  during  the  last  three

 year-wise  ?

 कृषि  alt  विचार  मंत्रालय
 सें

 राज्य  मंत्री
 श्रेणी  साहब  पी०  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 1234
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 ce व  ि  य

 Shri  R.  V.  Bade  It  is  seen  from  the  statement  that  in  Jammu  and  Kashmir  wheat  attg
 nd  rice  were  supplied  to  the  Low  income  group  at  Rs.  44.00  and  Rs.  40.00  per  quinta!  respectively

 during  1974-75.  th:  higher  income  group  was  supplied  wheat  and  rice  both  at  Rs.  80.  00  per  quin-

 pal  whereas  in  Maharashtraw  heat  is  supplied  at  Rs.f138.00  per  quintal  and  rice  from  Rs  139.00

 to  Rs  186.00  per  quintal  and  in  Manipur  wheat  is  supplied  at  Rs.  150.00  per  quintal  and  rice

 at  Rs.  157.00  per  quintal.  May  I  know  why  there  is  so  much  difference  in  the  issue  prices  of  wheat

 and  rice  in  different  states  of  the  country?  Madhya  Pradesh  is  a  poor  state  and  is  inhabited  by

 adivasis  The  reason  for  supply  of  wheat  and  rice‘in  Jammu  and  Kashmir  at  such  low  rates  appears
 to  be  the  subsidy  given  for  these  items.  May  I  know  why  similar  subsidy  not  is  given  to  othe,

 states  also?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  प्रत्येक  राज्य  में  निगम  मूल्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित

 किया  जाता है  ।  य  दि  कोई  राज्य  उपभोक्ता के  हित  में  सबसिडी  देना  चाहते  हैं  तो  वे  दे  सकते  हैं  |  सन्देह

 तहा  सिक इस  विषय  में  सरकार  के  भ्र पने  कुछ  सिद्धान्त  हैं  कि  कितनी  सबसिडी  द  .
 जाये  ।  पर  किनारों ऐ

 कारणों  से  यह  चलता  ग्रा  रहा  है  कौर  कुछ  सरकारें  सबसिडी  दे  रहे  हैं  ।
 ager

 सरकार  भी

 छ  स.मा  तक  सबसिडी  देता  है  ।  यह  निर्णय  करना  जम्म-कर्मी र  सरकार  का  काम  हैं कि  निगम

 मूल्य  कितना  हो  ।

 Shri  R.  V.  Bade  The  Honourable  Minister  has  said  that  in  Jammu  and  Kashmir

 Subsidy  is  given  on  historical  grounds.  May  I  know  the  reasons  why  Madhya  Pradesh,  Maha-~

 gashtra  and  other  states  are  not  given  subsidy  when  all  the  states  are  under  the  centre?  What

 are  the  reasons  for  Keeping  this  double  difference in  the  issue  prices  of  wheat  and  rice  in  different

 states  ?  Why  do  the  Government  not  issue  orders  to  the  effect  that  prices  should  be  reduced  in

 other  states  also  by  providing  subsidy  and  uniform  rates  should  be  fixed  for  all  places  ?

 धरो  अण्णारहिब  पी०  शिन्दे  :  जम्म-कश्मीर  सरकार  इस  बात  के  प्रति  जागरूक  है  ।  वास्तव  में

 xr  |  पर इस  बारे  में  मेरी  शेख  अब्दुल्ला  से  बातचीत  हुई  हं
 ।  व  इस  भारी  सबसिडी के  हक  में  नहीं  ए

 स  व्यवस्था  को  एक  दम  बदलना  कठिन  है  क्योंकि  उपभोक्ता  इसके  श्रादी हो  चुके  हैं  ।  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  ग्रा योगों  ने  भी  ध्यान  grace  किया  है  ।  राज्य  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 शो  राम  सहाय  पाण्डय
 :  वसूली  मूल्य  उपभोक्ता  मूल्य  में  काफी  अन्तर  है  ।  मैं  विशेषरूप

 से  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करूँगा  ।  वसुली  मूल्य  उपभोक्ता  मृत्य
 की  wer  बहुत  श्री ए

 ।  कितना  अन्तर  होना  चाहिए
 ?  मलय  निर्धारण  का  बया  मापदण्ड  होना  चाहिए

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 :  हमारी  श्रथंव्यवस्था  की  वर्तमान  हालत  को  देखते  हुए  भारत

 सरकार  की  ara  नीति  यह  है  कि  अनाज  किफायती  लागत  पर  बेचा  जाये  यानि  उस  विक्रय  दर  में  वसली

 सत्य  ग्रोवर  प्रशासनिक  खच  शामिल  किया  चाहिए  ।  इस  समय  चावल  किफायती  लागत  पर  बेचा

 जा  रहा  है  ।  पर  गेहूँ  का  ग्रायात  मूल्य  बहुत  afr  होने  क  कारण  उसके  लिए  सबसिडी  दी  जा  रही
 का

 वसूली  मूल्य  105  रु०  है  कौर  इसे  राज्य  सरकारों को  125  रु०  के  हिसाब  से  दिया  जा  रहा
 है  ।

 श्री  के०
 :

 राज्य  सरकारों  को  खाद्य  वस्तुओं  के  आवंटन  की  क्या  नीति
 ?

 कया  यह
 राज्यों

 को  ग्रा वश्य कता  पर  fate  है  या  उनकी  क्रय

 ated
 पर ?  मेरे  राज्य  में  ग्राहक  की  कमी  है  |  FAT

 राज्य  सरकार  को  त्ाटेपा  द्य  mr dy  ऊ  Ge  झक ALR  गहरे  hed  im  न्न्टु  गरीब  at  के  लोगों  को  झ्र नाज़  सस्ते  मूल्यों  पर  दे  ?

 2
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 श्री  अ्ण्णासाहिब  पो ०  ग्रा  भा  अनाज  सबसिडी के  लिए  295  करोड़ रुपये  रखे  गये

 मेरे  विचार  में  भारत  सरकार  के  लिए  सबसिडी  के  स्तर  में  वृद्धि  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 श्री  के०  सालाना  :  मेरे  दूसरे  प्रश्न  का  क्या  उत्तर  है  ?  राज्य  सरकारों  को  अनाज  के  अ्रावटन

 की  क्या  नीति  है  ?  क्या  यह  राज्य  की  आवश्यकता  पर  निभर  है  या  उसकी  क्रय  शक्ति  पर  ?

 अटना श्री  साहिब  पी०  LiF य६  :  यह  मुख्य  प्रश्न  की  परिधि  से  बाहर  है  ।  मैं  प्रा पका  संरक्षण

 हैँ  ।  जरगर  श्राप  जवाब  देने  को  कहेंगे  तो  मैं  जवाब  दूंगा  ।

 सन्ध्या  महोदय  :  श्री  एच०  एम०  पटेल  |

 श्री  एच०  एन ०  पटल
 :  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  गेहूँ  ate  चावल  का  विक्रय  मलय  निर्धारित  करना

 राज्य  सरकार  काम  है  ।  कया  इसका  alas  यह  है  कि  जम्मू  कश्मीर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मु रज  सहायता

 नहीं  देते  ?  यह  अत्तर  इतना  है  कि  इससे  राज्य  सरकार  को  बहुत  ales  नुकसान  होगा  |  जब  तक

 केन्द्रीय  सरकार  सबसिडी  की  इम  मात्रा  का  किसी  न  किसी  प्रकार  अनुमोदन  नहीं  करेगी  तब  तक  राज्य

 सरकार  इसे  नहीं  दे  सकती  ।  क्या  मंत्री  जी  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  करेंगे  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी
 ०

 शिन्दे  :
 जम्मू-कश्मीर  सरकार  सस्ते  दर  पर  अनाज  देने  के  लिए  प्रति  वर्ष

 लगभग  19  करोड़  रुपया  कर  रही  है  ।  यह  रकम  उसके  प्यार  बजट  कौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 दिये  जाने  वाले  अनुदान  से  पुरी  की  जाती है  ।  केन्द्रीय  सरकार  सभी  राज्यों  को  वित्त  आयोग  को

 feat  के  श्रतुसार  भ्रनुदान  देती  है  ।  पर  जो  क्षेत्र रेल  से  जुड़े  नहीं  हैं  उन्हें  श्नरतिरिक्त सहायता  इस  मद

 में  दी  जाती  है  ।  श्रमिकों  पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के  कारण  कश्मीर  में  प्रदान  की  ढुलाई  शहरों  परिवहन

 पर  अ्रधिक  खर्चा  ara  है  ।  इस  विषय  पर  हरनेक  आयोगों  ने  विचार  किया  है  कौर  उन्होंने  50

 से  1  करोड़  नट  तक  की  सहायता  सिफारिश  की  है  ।  पिछले  एक-दो  वर्षों से  हम  id  से  लेकर  2.

 करोड़  WY  तक  की  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 श्री टी  ०  बालकृष्ण या :  कया  सरकार  दक्षिण  के  कमी  वाले  राज्यों  विशेषकर

 रायलसीमा  भ्र ौर  कर्नाटक  को  सबसिडी  देने  के  प्रशन  पर  विचार  करेगा  जिससे  कि  वहां  सस्ते  मूल्य

 पर  उपलब्ध  हो  सके ?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  शिन्दे  :  जहां  कहीं  भी  गेहूं  वितरित  किया  जाता  है  वहां  सबसिडी  दी

 जाती है

 श्री  इन्द्र  लें  मल्होत्रा  मंत्री
 जी  ने  कहा  है  कि  जम्मू-कश्मीर में  sara  सबसिडी  के  बारे  में

 5  ने  वहां  के  मुख्य  मंत्री  से  कुछ  बात  मौत  की  है
 ।

 क्या  केन्द्र  ने  किन्हीं
 ठोस

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया

 है
 rf

 श्र  अण्यासाहिब पी०  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  थे  ।  पर  भारी  सब्सिडी

 से  राज्य  केन्द्र  दोनों  सरकारें  चिन्तित  हैं  ।  इस  पर  राज्य  के  उपभोक्ताओं  और  हमारी  सदस्यों

 को  दृष्टि में  रखकर  सहानुभूति पृ बक विचार  करने  की  श्रावश्यकता है  ।

 श्री  सोमनाथ
 चटर्जी

 :  जम्मू-कश्मीर  सरकार  को  कोई  विशेष  अनुदान  दिया  जाता  है

 जिससे कि  वह  शहनाज  पर  सबसिडी दे  सके  ?  या  उक्त  राज्य  सरकार  वित्त  प्राय  की  सिफारिशों  के

 श्राघार  पर  दिये  गये  भ्रनुदान  में  से  ही  यह  सहायता  देती  है  ?  यदि  केन्द्र  सरकार  इसके  लिये  कोई

 विशेष  धन  देती  है  तो  वह  अरन्य  राज्यों  को  भी  इसी  प्रकार  की  सहायता  देने  पर  क्यों  नहीं  विचार

 बक
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 at  अण्णा साहिब  पी०  fare  जम्म-कश्मीर  को  कोई  विशेज  आवंटन  नहीं  किया  जात  |

 हरनेक  राज्यों  को  अधिक  सहायता  श्रनुशन  मिलता  है  wie  यह  वित्त  प्रयोग  की  सिफारिशों

 के  अनसार  दिया  जाता  है  पर  यदि  इस  सहायता  को  सबसिडी  पर  लगा  दिया  जाये  तो  इससे  विरासत

 कार्यों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |

 शी  सईद  अहमद  धागा
 :

 जम्मू-कश्मीर
 के  मुख्य  मंत्री  जनता  से  कहते  जा  रहें  है ंकि  खाद्य  सब्सिडी

 समाप्त HY  जायेगी  |  गया  सरकार  को
 इसका  पता  है  कौर  क्या

 केन्द्र  सरकार  न् प्रार  मुख्य  मंत्री  के  बीच

 कोई  बातचीत  चल  रही है
 ?  वे  विशेष  परिस्थितियां  क्या हैं  जिनमें  जम्मू-कर्मी र  को  खाद्य  सबसिडी

 के  लिए  अनुदान  दिया  जाता  है  सनौर  क्या  उन  परिस्थितियों  में में  अब
 कोई  परिवर्तन  हुजरा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसके  बारे  में  कभी  कहा  है  कि  कश्मीर  को  कोई  विशेष  wera  नहीं

 दिया  जा  रहा  है

 श्री  वाद  अ्रहसद आगा  :  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  जवाब  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  वही  प्रशन  पुछ  रहे  हैं  जो  श्री  चटर्जी  ने  पूछा  है  ।

 श्री  यद  अहमद झ्रागा प्राणी  :  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  है  कि  मुख्य  मंत्री  सबसिडी  स्वयं  ही

 ले  रहे  हैं  ?  क्या  वे  ग्रुप  से  सलाह  कर  रहे  हैं  या  नहीं
 ?

 उन्होंने  कहा  है  कि  वे  इसे  समाप्त  कर  रहे
 द्

 क्या  वे  ऐसा  भ्र पनी  इच्छा  से  कर  रहे  हैं  या  श्राप  की  श्रीमती  से
 ?  मैं  यह  भी  जानता  किवे

 विशेष  परिस्थितियां  कौनसी  हैं  जिनसे  यह  अ्रावश्यक  sar  wie  उन  परिस्थितियों  में  कौन  सा  परिवर्तन

 छुपना  है  जिनके  कारण  यह  रियायत  वापस  ली  जा  रही  है
 ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fart  :  जहां  तक  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  यद  जम्मू-कठोर  ग

 मंत्री  इस  निष्कर्ष  पर
 पहुंचते  हैं  कि

 सबसिडी  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  तो  भारत  सरकार  इसका  पुरा

 ।

 श्री  के  ०  स०  चावडा  खड़े  हुए  ।

 श्रध्यक्ष  सहोदर  :  इसकी  कुछ  सीमा  होनी  चाहिए  ।  मुझे  are  थी  कि  तीन  सदस्यों के  बाद

 भ्र  कोई  खड़ा  नहीं  होगा  |  पर  यह  चलता  जा  रहा  4,  5  या  6  ।  श्राप  लोगों  की  स्वयं  सोचना

 चाहिए  ।

 श्री  हरि  सिह  ।

 दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  काम  की  धीमी  प्रगति

 *794.  श्री  हरो  सिह  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  seal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  काम  की  प्रगति बहुत  धीमी  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  और  orate  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बलबीर  :  :
 गन्दी

 नी  में  समस्या  की  व्यापकता  तथा
 बस्तियां  हटाने

 के  काम  में  प्रगति  जैसे  कि  प्रत्य

 4
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 नसीर  fata  की  अ्रनुपलब्धता के  कारण  मजबूरन  धीमी  है  ।  यथा  संभव  सीमा  TH  नागरिक  सेवाएं

 तथा  सुख-सुविधाएं  गन्दी  बस्तियों  में  सुधार  करने  के  लिए  भ्रपेक्षाकृत  अधिक  प्रयत्न  किए  जा

 =>  से Xe  i

 Shri  Hari  Singh:  May  I  know  from  the  Minister  the  name  of  the  slum  areas  pro-

 posed  to  be  cleared  and  of  the  new  colonies  to  be  constructed  by  the  Government  at  present  ?  To

 What  extent  the  funds  have  fallen  short  and  if  they  are  not  getting  funds  what  are  the  reason  s

 erefor  ?  Whether  it  is  a  fact  that  the  funds  earmarked  for  slum  clearance  have  been  diverted  4°

 other  works  ?:May  also  know  further  whether  a  20-member  team  of  the  U.N.O.  had  come  her

 which  surveyed  Calcutta,  Delhi  and.other  towns  for  extending  financial  assistance  for  slum  cleare
 ance ?  Whether  Government  have  received  their  report  and  also  the  amount  Government  ar

 expecting  through  them  for  slum  clearance  purposes?

 Shri  Dalbir  Singh :  It  is  true  that  it  ig  a  very  serious  problem.  The  problerm
 of  slum  clearance  has  been  becoming  more  acute  because  large  number  of  people  has  been  migrat-.

 ing  to  the  cities  every  year.  This  is  not  the  question  ‘of  one  slum  but  of  several  ones  Each

 mohalla  is  facing  this  problem.  Government  have  been  reviewing  this  problem  from  time  to  time.

 The  Delhi  Municipal  Corporation  has  chalked  out  certain  programmes  in  this  regard.  The  D.D.A

 has  also  formulated  several  programmes  in  this  behalf.  The  honotrable  member  has  said  that

 there  is  no  shortage  of  funds.  In  fact  there  is  acute  shortage  of  funds  This  factor  as  also  severa:

 other  factors  have  impeded  the  implementation  of  those  programmes.  As  and  when  funds  0८९७1

 available  the  programmes  will  be  taken  up.

 It  has  been  found  that  during  r974  roughly  1.5  lakh  people  came  in  these  colonies

 have  no  information  with  me  at  present  about  the  visit  of  the  team  mentioned  by  the  honourable
 Member.  {The  D.D.A.  has  formulated  a  comprehensive  programme.  It  proposes  to  spend  about
 Rs.  185  lakhs in  the  ‘Environmental  Improvement  of  Slum  Areas’  scheme  during  1975-76.  About
 Rs.  8  crores  have  already  been  spent  on  slum  clearance  at  different  stages  during  the  last  years:
 About  I0,000  tenaments  have  been  constructed,  approximately  39,316  house  sites  have  been  allotted
 Such  are  the  comprehensive  programmes  we  are  under-taking

 Shri  Hari  Singh  The  Government  had  a  target  of  construction  of  two  thousand
 tenaments  per  year  But  no  tenament  has  been  built  by  Government  in  slum  areas  during  the
 last  two  years.  May  I  know  whether  Government  have  no  funds  at  all  or  there  is  shortage  of  them  ?

 I  want  clarification  on  these  two  points

 Shri  Dalbir  Singh  :
 This  is  not  true  that  no  house  was  built  during  the  last  two  years.

 Rs. 4 47  lakh  had  been  provided  for  this  purpose  for  the  year  1974-75  and  1376  tenaments  were.
 constructed  Thus  the  programme  is  being  implemented

 शन  Ho  एस०  स्नाव  :  दिल्‍ली  एक  संव  राज्य  क्षेत्र है  ।  राज्यों को  एक :  प  उदाहरण  पेश
 करने  के  प्रयोजन

 से
 दिल्लो

 में
 गन्दी

 बस्ती  सफाई  के  मामले  में  क्या
 मैं  जान  सकता हू

 r
 कि  क्या  रार कार  ने

 दिल्ली  नें  गन्दी  वस्ती  सफाई कें  लिये  चलनवार  कार्यक्रम  निर्धारित  किया है  झोर  यदि  तो  उसको

 समय-सोमा  व्या  है  |

 श्री  दलबीर  सिह  :  इन
 विभिन्न

 योजनाओं के  भ्रन्तर्गत  ये  कार्यक्रम  चल  रहे  हैं  ।  गन्दी
 वस्ती  सुधार

 योजनायें  हैं
 तथा  प पय  stay ant ia FAT oT yS  a, os  च्  Vet  नज़र  faa  भो  योजनायें

 हैं
 ।

 ये  सभी  योजनायें  हैं  ।  परन्तु  हम  ऐसा  कोई
 निश्चित  समय  निर्धारित नहीं  कर  सकते  जिसके  भीतर  यह  किया  जा  क्योंकि  यह  धनराशि  की
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 ऐसी  स्थिति में  एक उपलब्धि  पर  निर्भर  है  सनौर  जैसा  कि  श्राप  जानते  हैं  वित्तीय  स्थिति  बहुत
 थोड़े  समय  समस्यायें  हल  करना  कठिन  हो  जाता  है  ।

 चावड़ा
 :  सरकार कह  सकती  है

 कि  100
 वर्षों  में

 यह  किया
 जा

 सकता
 है  |

 सरकार को  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करनी  चाहिये  ।  यह  तो  केन्द्र  शासित  विषय  है  ।

 श्री  दलबीर
 सिंह

 :
 ऐसी  स्थिति  में  जैसा  कि  मैंने  aaa  पहले  दिये  गये  उत्तर  में  बताया  है

 कि

 सब  धन  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  है  ।

 को  एच०  एम०  पटेल  क्या  वह  इस  बात  को  पुष्टि  करेंगे  कि  यह  हमारे  जीवन-काल  मेरे

 परन्  वापक  जीवन  काल  के  दौरान  किया  जायेगा  ?

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :
 यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  2  लाख  लोग  पड़ोसी  देशों  से  दिल्‍ली

 आते  एक  लाख  पैदा  होते  हैं  ।  दिल्‍ली  को  प्रतिवर्ष  3  लाखਂ  लोगों का  भार  वहन  करना  होता

 है  ।
 पड़ोसी  राज्यों  के  लिये  एक  प्रस्ताव  था  कि  वे  भ्र पने  चारों  we  नगर  बतायें

 ।  इस  बारे  में  क्या  ड

 है  ।  चूंकि  गन्दी  बस्ती  सफाई  का  कार्य  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण के  पास  चला  गया  है  क्या

 यह  सही  है  कि  स्थिति  इतनी  इसलिये  खराब  हो  गई  क्योंकि  धन  की  कमी  है  ?  निगम  aol

 राशि से
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 करोड़  रुपये  अधिक  खर्च  कर  रहा  था  ।  निगम  प्र द  यह  धन  राशि  खे  नहीं  करता  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  जब  से  यह  कार्य  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  प्रीत  हाथ  में  लिया  है  तबसे  गन्दी  श्र

 अनधिकृत  बस्तियों  में  सुविधाघरों  की  व्यवस्था  में  बहुत कमी  हो  गई  है  ।  वास्तव  में  मैं  तो  यह  कहूं
 fe

 अनधिकृत  बस्तियों  में  यह  कार्य  तो  रुक  ही  गया  है  ।  मैं  जानना  .

 झष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कृपया  AS  जायें  |  क्या  यह  प्रश्न  है  अथवा  भाषण  ?

 श्री  एच०  के ०  एल०  भत  :  अरब  मैं  प्रश्न  रख  रहा  हूं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  जी  दिल्‍ली  के  संसद

 सदस्यों  के  साथ  दिल्‍ली  की  समस्याओं  पर  चर्चा  क्योंकि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ?

 थ्रो  दौर  fag:  जब  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  यह  एक  बहुत  महत्व  मामला  है

 तो  मैं  इनसे  सहमत  |  उन्होंने  कहा  कि  लाखों  लोग  प्रतिवर्ष  यहां  wa  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  दिल्‍ली  में  काफी  संख्या  में  लोग  प्रात  हैं  ।  मैंने  सभा  को  भी  बताया

 है  कि
 योजनायें  हैं  ।  इन  प्रयोजनों  पर  कुछ  कार्य  शुरु  हो  गया  है  ।  पड़ोसी  राज्यों  में  भी  ये  योजनायें

 उचित  समय  पर  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ।  कुछेक  वर्षों  क ेभीतर  शुरु  की  जायेंगे  सनौर  हम  इसे  गम्भी

 घुड़ेकी  शुरू  कर  रहे  हैं  तथा  इस  कार्य  के  लिये  जितना  भी  धन  संभव  होगा  हम  प्रदान  करने  को  कोशिश

 भो  कर  रहे  हैं  ।  इस  समस्या  को  निपटाने  के  लिये  हमारे  पास  बड़ी  व्यापक  योजनायें  हैं  ।

 Shri  Probodh  Chandra:  May  I  know  from  the  Government—Axs  the  Govern-
 ment  try  to  clear  the  slums,  it  goes  on  increasing,  particularly  at  the  time  of  elections  and  political
 Parties  increase  them.  Generally  political  parties  were  blamed  therefor.  I  am  not  saying  that
 only  Congress  is  accused.  All  doit.  May  I  know  whether  political  parties  can  alive  at  a  decision
 in  the  matter  that  so  far  as  slum  clearance.  In  Delhi  is  concerned,  the  parties  will  not  chalkout
 any  such  programme  as  may  grow  slums  and  put  hundles  in  the  way  of  slum  clearance  in  Delhi,

 6
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 =

 नि मांग  कौर  झा वात  तथा  संतोष  काले  मंत्रो
 Fo  रघु रामे या )

 यदि  लोगों  का  बाहर  a

 जाने  का  कारण  राजनैतिक  विवशता  है  तो  मुझे  विरोधी  दलों  के  साथ  इस  पर  चर्चा  करने  में  खुशी

 लोगो  |  ऐसी  कोई  नहीं है  ।  जेसा  कि  हम  इसे  समझते  यह  इसके  विपरीत है  |

 गार  को  कमो  के  कारण  लोग  महानगर  क्षेत्रों  में  ara  जसा  कि  हमारे  साथी  ने  बताया  हमारे

 पास  क्षेत्रीय  तथा  राज़दानों  विकास  योजनायें हैं
 ।  इसे  गम्भोरतापुवंक  शुरू  किया  जा  रहा  इस  पर

 qatar  राज्यों  के  मंत्रियों  के  साथ  चर्चा  करने  को  झ्रावश्यकता  है  शौर  हम  इस  पर  चरागे  यथाशीघ्र

 करने  जा  रहे  हैं  ।

 को  कृष्ण  चन्द्र  गन्दी बस्तियों  की  सफाई  के  लिये  पर्याप्त  प्रावधान  न  होने

 के  कारण  लाखों  लोगों  को  पटरियों  पर  रहने  को  मजबूर  होना  पड़ता  है  ।  ऐसा  हमने  कलकत्ता  में  देखा

 परतु  मैं  जानता  चाहता  क्योंकि  मंत्रो  महोदय  ने  कहा  कि  लाखों  लोग  दिल्लो  में  भराते  हैं  are

 गन्दो  बस्तियों  को  सकाई  को  संतोषजनक  स्थिति  के  कारण  समस्या  भाषण  हो  जाती

 दिल्लो  को  पटरियों  पर  कितने  लोग  रह  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  किया  इस  प्रश्न  के  लिये  स्लम  से  सुचना  दीजिये  |  हम  सभी  को  इसके  बार  में

 होगा  |

 भो  के०  रयुः वया: लभ  पटरियों  पर  रहने  वाले  लोगों के  बारे  में  कठिनाई  उस  समय  होती  2

 जब  हम  वहां  जाते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  वहाँ  वे  पटरियों  पर  न  मिलें  ।

 तो  तोता  यह  मजाक  का  मामला  नहीं  है  ।  श्राप  कलकत्ता  जाकर  देखिये  कि  पटरियों

 पर  feat  लोग  रह  रहे  हैं  ?

 मोके  रवि  यने  य  :  मेने  इसे  साधारण  मामला  नहीं  माना  है  ।  मैंने  गणना  सम्बन्धी

 कठिनाई  को  केवल  TH  के  रूप  में  रखा  है  |

 भूमिगत  संसाधनों  के  विदोहन  के  लिए  छिद्र  feat  का  उपयोग

 796.  श्री  बनकर  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  als  के  काफी  संख्या  में  छिद्र  रिंग  ara  aa  उचित

 आयोजन  के  अभाव  में  खराब/बेकार  पड़े  हैं  प्रिया  उनका  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  बर्ष  1973-74  के  दौरान  प्रति  रिग  को  मासिक  तथा  वार्षिक  छिद्रण

 प्रगति  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  एन  ०एम  ०डी  इसी  ०,  एन  ०सी  ०डो०सो०,झौर  एम०

 ज  नव्य  कादिर  छिद्र  एजेंसियों  के  कार्य  को  तुलना  में  इसको  क्या  स्थिति

 गत  फोन  वर्षों  रगों  का  प्रयोग  कर  के  कितने  उत्पादक  नल  कपों  को  खुदाई

 को  गई  है  तथा  लगाये  गये  रगों  से  कितने  छेद  किये  गये  कौर  उनके  क्या  परिणाम  निकले  य्रौर

 भूमिगत  संसाधनों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  fer  का  अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित

 करने  हेतु  क्या  प्रभावों  कार्यवाही  को  गई  है/करने  का  विचार  है  ?



 Oral  Answers  Vaisakha  1897  (Saka)

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ae  नवाज़  खां  जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 वर्ष  1972-73  के  दौरान  समावेशी  एवं  निक्षेप  प्रकार  के  156  उत्पादन  नलकूपों  का

 वंधन  किया गया  जिन  में  से  124  नलकूप  सफल  सिद्ध  जल-अज्ञान  एवं  प्रस्तर  विज्ञान

 सम्बन्धी  भ्रांकड़ों  का  संग्रह  करने  के  लिये  104  प्रेषण  कूचों  पौर  स्लिम  बोर  शोलों  की  ड्रिलिंग  की  गई

 थी  ।  वर्ष  1973-74 में  समावेशी  एवं  निक्षेप  दोनों  प्रकार  के  203  उत्पादन .  नलकूपों  का  वेधन  किया

 गया  जिसमें से
 176  उत्पादन  नलकूप सफल  सिद्ध  हुए

 ।  जल  विज्ञान  एवं  प्रस्तर  विज्ञान  सम्बन्धी

 आंकड़ों  का  संग्रह  करने  के  लिये  172  प्रेषण  कुं  are  स्लिम  बोर  हौलों  की  ड्रिलिंग  की  गई  ।  वर्ष

 1974-75  में  समावेशी  एवं  निक्षेप  दोनों  प्रकार  के  177  उत्पादन  नलकूपों का  वेधन  किया

 जिसमें  से  155  नलकूप  सफल  सिद्ध  हुए
 ।  जल-विज्ञान एवं  प्रस्तर-विज्ञान  सम्बन्धी  अ्रांकड़ों  का  संग्रह

 के  लिये  187  प्रेषण  कूचों  aie  स्लिम  शोलों  की  ड्रिलिंग  को  गई  ।

 केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बो  रगों  की  बड़ी  तथा  छोटी  ween  शीघ्र  करके  कौर
 के  संचालन का  समन्वय  करक  रिणों  के  अ्रधिकतम  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने के  लिये  सतत  प्रयास

 कर रहा  ताकि  दूरी  तथा  समय  दोनों  को  कम  किया  जा  सके  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  58122

 63278  मोटर  69670  मीटर  वेधन  काय  किया  गया  |  इससे  स्पष्ट है  कि  इस  काय  के  लिये

 प्रभावी  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 श्री  धामन कर  प्रश्न  के  भाग  (  ग  se  )
 के  उत्तर  के  ह... (ज पदभ  में  मैं

 यह
 जानना  चाहता

 fat
 हूँ  कि  क्या

 यह
 सही  है

 या
 नहीं

 कि
 केन्द्रीय

 भू  मिगत  जल  बोड़  की  बड़ौदा  यूनिट  में  अनेक  संख्या  में

 नकार
 पड़ी  है  ।  वर्तमान  अभावग्रस्त  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  गुजरात  प्रदेश  में  अधिकतम  संख्या

 रंगों  लगाने  के  लिये  कौन  से  कारगर  कदम  उठा  रही  जिससे  गुजरात  जार  कच्छ  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों

 में  पौने  का  पानी  सप्लाई  किया  जा  सके  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां :  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  ais  की  कुल  56  रिणों
 में

 से  केव  ल  की

 मरम्मत  हो  रही  है  ।  यह  संख्या  alas  नहीं है  क्योंकि  इनमें  अघिकांश  fat  बहुत  पुरानी हैं  isa

 वार  समूचे  देश में  वितरित  को  गई
 हैं  ।  मुझे  गुजरात  के  लिये  सही  संख्या  की  जानकारी  न्हीं  व्य  कि

 यह  प्रश्न  विशेषरूप  से  गुजरात  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 कन शन  घासमनपफ्तर  :  रिणों के  लिये  बढ़ती  मांग  को  देखते  हए  सार  सींगों  के  आयात  क  ais  करने

 के  लिये  श्ग्गों  के  देश
 मे

 बनना  नन
 दिन  के  लिये  कौन  से  कारगर  कदम  उठाये  गये  हैं  जिससे ये  emit  14> द

 र्यकनाओ  के  हों  ait  हम  for  के  मानते  में  ava  at
 ?

 भी  दाहर: बाज  खां
 :

 रिणों  वे  उत्पादन  का  सम्बन्ध  दूसरे  मंत्रालय  से  है  ।

 ays «ठ  | है  डा०  7%  ्य मदद न न य्  मंत्नी जी  मने  प्रश्न  उत्तर  में  बताया  है  कि  56  रिग  हैं  जिसमें  से

 5  सींगों को  मरम्मत  हो  रहा  |  जानता  3  fF et  शब्दों  सड़ इसका  मतलब  ह  ke  fe  51.0  रिणों से  177  उत्पादन

 नलकूप  खोद  सकें ट  ।  सायਂ  नाक
 २६८  ty  rare  म

 मैं  कहता हूँ  कि  रेग से हम  एक  महीने  में  14  कुएँ  खोद  सकते

 दें  ।
 मैं

 कहता
 हूं  कि  वह  रिणों

 की
 बेहतर  व्यवस्था  नहीं

 कर  सकते हैं
 ?

 ्
 ्
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 ा

 शो  शाहनवाज़  खाँ  :  यह  छिद्र  era  भिन्न  प्रकार  का  है  ।  ये  गहरी  वेधन  करने  वाली

 fet  हैं  प्रौढ़  ग्रौसतन  प्रतिमाह  एक  छिद्र  स्थल  पर  लगभग  138  मोटर  वेधन  कायें  होता  है  जो  उचित

 हो  समझा  जाता  ||

 को  के ०  Uo  चावड़ा  :  महोदंय,.प्रश्न  के  शक  भागों  के  अनुसार  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  बड़ौदा  में  कितनी  fot  बेकार  पडी  हैं  ?

 को  शाहनवाज़  खां  गुजरात  केन्द्रीय  भमिगत  जल  बोड़  के  डिविजन  संख्या  1  के

 अन्तर्गत  भ्राता  है  ।  इस  डिविजन के  पास  7  रिगें हैं  पौर  हो  सकता  है  कि  इन  सात  feat में  से  1  खराब

 हो  ।

 सात  बेक  रोज  द्वारा  नान  बनाने  के  लिए  लगाया  गया  संयंत्र

 797.  श्री  एस०  ए०  मुरगनस्तम  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री यह ह  बताने  की  कपा

 कि

 माडल  ने  नान  बनाने  के  लिए  एक  नया  संयत्र  लगाया  है

 यदि  तो  उस  ada  पर  कितनी  लागत  भाई  उसकी  क्षमता  तथा  अन्य

 ब्यौरा  है

 क्या  उन्होंने  इस  संयंत्र  का  उद्घाटन  करते  हुए  कहा  था  कि  जिस  प्रयोजन  के  लिये  मानने

 बेकरी
 को

 स्थापित  किया  गया  था  वह  सिद्ध  नहीं
 श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  जा

 रहे  है करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  कार  सिचाई  मंत्रालय  राज्य  (  श्री  अ्रण्णांसाहिब  पी ०  दिर  से  (a  तक

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 q जी

 नान  का  उत्पादन  करने  के  लिए  स्थापित  उपकरणों  की  लागत  लगभग  5  लाख  रुपये

 ae
 स्थापित

 क्षमता  प्रत्येक  घंट  को
 पारो

 में
 प्रत्येक

 100  ग्राम  के  10,000  नान  है  ।  इस  संयंत्र  का

 डि  पका  निर्माण देश  में  किया  गया  है  ।

 उल्लिखित  कथन  स संदर्भ  में
 था  कि

 कम्पनी  को  चालू  का  let  टेपिश्नोका

 शादी  का  प्रयोग  कर  होलसेल  स्काट  जार ५  श्राप  तत्वों  से  सस्ता  wie  अधिक  पौष्टिक  पदार्थ  का  अभी

 उत्पादन  करना  है  ।  कम्पन  से  इन  पदार्थों  को  यथाशीघ्र  उत्पादन  शुरू  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 enw  ne
 शी  Tio ™ we  मुसपचस्तम  :  मैँ  se ना  चाहता  हूँ  कि  क्या  श्री  जगजीवन  राम  ने  मार्गदर्शी  नान

 निर्माण  संयंत्र  का  चुकी  करते  हुए  यह  कहा  था  कि  माडल  बेकरीज  से  वह  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होता  है
 जिसके  सीधे  क  स्थापना  की  गई  थो  ?
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 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fart  :  मैंने  vee  ही  उत्तर  दे  दिया है  ।  उल्लिखित बातें  इस

 सन्दर्भ  में  कही  गई  थीं  कि  कम्पनी  को  होल  मिल  असाटी  अरन्य  तत्वों  जिसमें  अराल  का  अटा

 रोका  का  प्रयोग होता  सस्ता  प्रौढ़  अधिक  पौष्टिक  cars  का  उत्पादन  प्रभी  शरू  करना  था  ।

 श्री  lao  ए०  मुरुमनन्तम  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  45  पेसे  का  100  ग्राम  का  नान

 कितने  लोग  खरीद  सकते  हैं  ।  इसके  बजाय  माडन  बेकरी  को  अपनी  अ्रधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग

 रोटी  उत्पादन  के  लिये  करना  चाहिये  जिसे  श्राम  प्राप्ति  खरीद  सकता  है  ।  सरकार  को  इस
 बारे  में

 क्या राय  है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  नान  बनाने  वाला  कारखाना  एक  पाक  मार्गदर्शी

 संयंत्र  है  इस  समय  यह  प्रतिदिन  20,000  नान  उत्पादन कर  रहा  है  ।  नान  लोकप्रिय पाया  गया

 है  शर इस  हैसियत  से  सरकार उसे  प्रोत्स।&न as  देना  चाहेंगी  |  मूल्य  के  बारे  में  हमें  देखना  होगा  कि  क्या

 यह  सस्ते  मलय  पर  उपलब्ध  कराया  जा  सकता  है
 ?

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  प्रति  का  घाटा

 टैपिग्नोका  wife  का  प्रयोग  करने  वाले  प्रत्य  तत्वों  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  जो  विवरण  दिया  है

 उससे  पैं अपन  संतोष  व्यक्त  करता  हुँ
 ।

 यह  सही  है  कि  ९ गाडन  बेकरी  के  नौन  राज  बाजार  में  बहुत  सस्ते

 हैं  ौर  यदि  मूल्य  घटाने  में  सरकार
 क्र  दिलचस्पी है  तो  क्या  सरकार  गेहूँ  कौर  प्रकट  की  कीमत  घटाने

 पर  विचार  करेगी ?  सरकार ने  संयंत्र  को  लपेट कागज  ब  उत्पादन करने  के  लिए  मंजूरी  क्यों  नहीं

 दी  है  ?  grad  मंत्रालय  के  नौकरशाहों  ने  इसे  स्थगित  क्यों  कर  दिया  ?  क्योंकि वे  गैरसरकारी  क्षेत्र  के

 लोगों  की  मदद  करना  चाहते  हैं  जो  प्रतीक  मनाया  कमाना  चाहते  हैं  ।  क्या  सरकार  की  मलय  घटाने

 में  दिलचस्पी है
 ?

 क्या  यह  सही  है  कि  मानें  वेकरीज  को  जिसके  अ्रध्यक्ष  एक  भ्राता  प्रप्त अ.ई८्सी० ई  सी  ०

 एस०  अधिकारी  12
 लाख  रुपये

 का
 घाटा

 ?
 श्री  उसी  संस्था  जिसके  अध्यक्ष  एक  भूतपूर्व

 सदस्य  चार  वर्षों  में  5.0  लाख  रुपया  का  लाभ  हुमा  है  ।  यदि  यह  सत्य  यदि  विक्रय-प्राय

 3  करोड़  रुपये  से-बढ़कर  करोड़  रुपये  हो  गई  है  तो  प्रापक  प्रापके  मंत्रालय  के  नौकरशाह

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस  उपक्रम  के  विरुद्ध  क्यों  हैं  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  से  भी  अच्छा  कय

 कर  रहा है  ?

 श्री  अझण्णासाहिब  पो०  fare :  जहां तक  गेम
 मूल्य  के  कम  करने  का  सम्बन्ध

 नहीं  समझता  कि  यह  व्यवहायें  होगा  ।  जसा कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा है  लपेटन  की  कीमत  वास्तव

 में  रिको है  ।  बात  यह  है  कि  यह  समाज  के  गरीब  बंग  के  लिये  है  ।  जसा कि  मन  कहा aa  न  मत्यंरतर

 काफी  ऊंचा  है  ।  उसे  लपेटने  की  लागत  ails  कम  करके  करार  संभालने  शादी  की  तक  का  विकास

 करके  इसका  मूल्य  घटाना  होगा  |  माननीय  इस  मा  मले  में  बड़  भावक  हैं  !
 म

 *.  य  द्भय
 = ने  जो  कहा  है  कि  माडल  विराज  जो  मेरे  मंत्रालय  के  ग्रीन  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  बहत

 काय
 कर  रहा है  ,  उसको  मैं

 साहना
 करता  हूं  ।  हम  माननीय  सदस्य  के  सरकारी  क्षेत्र  के  इस

 उपक्रम  के  क  य॑  कलाप  के  विस्तार  करने  के  समर्थन  का  स्वागत  करते  हैं  ।  मेरे  मंत्रालय  का  कोई  व्य  वित

 इसके  विस्तार  के  मार्ग  में  बाधक  नहीं  बनेगा  |

 लपेटन श्री  भागवत  झा  ग्रा ज़ाद :  आपने
 यह

 स्थगित  क्यों  किया  है
 ?  SUG  कागज  के  लिये  सरकारी

 क्षेत्र के  एक  उपक्रम  की  स्थापना के  लिये  मंत्रालय  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  गया  था  ।  कप  स्वकृति

 क्यों  नहीं  देत े?
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 बेवा
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 अध्यक्ष  सहोदय :  इसी  बात  को  विली  ॥  च् आदि —  से
 पुछा जा  सकता  है  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  The  second  point  of  1  on  about  the  proposal  of

 me

 paper  sent  to  his  Ministry  has  not  been  replied  to.

 .  इसे  स्थगित  कयों  रखा  गया
 ?

 कीमत  कैसे  कम
 की  जा

 सकती  है  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  यह  सुझाव  विचारों  नहीं  है  |

 द  श्री  बसन्त  साठ  :  माडल  बेकरी  ने  जो  अच्छा  काम  किया  उसे  हए  ब्या

 सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  कि  मानने  बेकरी  की  शाखायें  देश  के  सभी  नगरीय  क्षेत्रों  में

 खोली  जायें  श्र  उन्हें  सहायता  दी  जाये  या  sat  मिलों  से  घाटा तथा  मंदा  जाये  ?  यदि

 हो  तो  ATT  अपनी  प्रिटी  मिल  खोलें  जो  मानें  बेकरीज  के  नियंत्रण  में  हों  इस  प्रकार  नान

 ह  सप्लाई  में  वृद्धि  की  जाये  ।  नान  का  एक  पकड़  हमारे  पास
 प्राया

 है
 ।

 मैं  इसका  विशेषज्ञ  नहीं  पर

 |
 मेरी

 पत्नी  ने  इसे  बहुत  अच्छा  बताया  है  ।  मैं  सबसे  अधिक  अ्रपनी  पत्नी  का  विश्वास  करता

 अध्यक्ष  महोदय :  आपके  पास  दुसरा  विकल्प  ही  नहीं  है  ।  ्

 ्

 श्री
 वसन्त  साठ  मैं  नान  बड़े  चाव  से  खाता  हूँ  ।

 an

 _..  अध्यक्ष  महोदय :  ग्रुप  अपनी  पत्ती  को  बहुत  प्यार  करते

 वसन्त  साठे  :  नान  का  संयंत्र  स  कल  सिद्ध  हुजरा  है  इसने  यह
 सिद्ध  re  दिया

 है  कि  समुचित

 अबर
 से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  बहुत  सकल  सिद्ध

 हो
 सकते  हैं

 ।

 श्री  वसन्त  साठ :
 क  हमारे  पास  एक  संयंत्र  है  जो

 सफल
 सिद्ध  हु

 होकर

 इसन
 सारे  देश

 को
 सिद्ध  कर  दिखा  दिया  है  कि  प्रथम  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  सरकारी  त्र  बहुत

 हो  सकता  बया  आपकी  देश  में  पूर्ण  विस्तार  की  योजना  है  जिसमें  कर  से  कम

 10
 लाख  से  अ्रधिक  की  आबादी

 के
 कस्बों  में  मार्डन  बेकरी  की  शाखाए  हां  ।

 द
 हड

 महोदय  :  केवल  वे  ही  एक  संसद  सदस्य  हैं  जो  सभापति के  रूप  में  इतने  सफल

 ही  भागवत झा  आजाद  :  यह  सत्य

 श्री  प्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  हं  सह
 माइन  वेकरीज  को

 _  जहाँ  तक  गेहूं  सम
 ae

 a अलम  परे  दि  जा  सह  दिए  ai  स  कोई
 कठिनाई  ी

 कठिन  समय

 त

 मार्डन  बैक रीज  कारखाने  को  हम  एक  सरकारी क्षेत्र  के  कार

 सुनिश्चित करते  रहे
 त

 तक  लोकप्रियता का  सम्ब  ध  यद
 हाल  ही  में  area

 ह
 गया

 हमारा  मिलाएं  इस  बारे में  उ  al  र रचि  रहा  है  sic  हम

 यह

 सुनिश्चित  करेंगें  कि

 यह  प्रयोग सफ
 हो
 श्रौरतब हम  अपनी  गतिविधियों  का  भ्रमण  शहरों  में  भी  विस्तार  कर  सकते

 a  |
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 ae

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  as  प्रथम  मैं  मार्डन  बेकरीज  के  सभापति  महोदय  तथा

 श्रमिकों  को  उत्तम  नान  कें  जिसे  न  केवल  गृहणियां  पसन्द  करती  हैं  किन्तु  हर

 कोई  व्यतीत  पसन्द  करता  बधाई  देना  चाहता  मैंने  इसका  प्रयोग  किया  कया  यह
 एक  तथ्य  है  कि  मोहन  बेकरीज  के  वर्तमान  सभापति  ने  शहर  के  प्रत्येक  कोने

 में  ब्रितानी

 ब्रेड  की  हड़ताल  थी  जो  वास्तव  में  अपनी  रोटी  की  कीमत  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  की  गई  थी

 माइन  anda  प्रशंसा  के  पात्र  किन्तु  क्या  यह  भी  एक  तथ्य  है  कि  गेहूं  waar  are

 at  saa  बोरी  के  लिए  सभापति  को  मंत्रालय  के  साथ  संघर्ष  तथा  लड़ाई  करनी  पड़ती  है  कभी

 भी  उन्हें  बाजार  से  खरीदने  के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  रहता  क्या  वे  यह  wera

 ग ेकि  इस  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रम  को  गेहूं  कौर  oer  उचित  मूल्यों  पर  तथा  उचित  समय

 पर  सप्लाई  किया  जायेगा  जिससे  इन  वस् तुझ ों  को  काले  बाजार  न  खरीदना  पड़े  ।

 चुंकि  मार्डन  बैंकरज़  ने  नान  भी  बनाया  है  जिसको  सभी  ने  पसन्द  किया  है  शर  जो

 ब्रितानी  तथा  दूसरों  के  लिए  एक  भारी  प्रतिद्वन्दी  है  तो  क्या  इसे  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  कौर

 सभी  शक्तियां  दी  जायेंगी  ताकि  वे  नान  सस्ते  मलय  पर  तथा  अधिक  मात्ना  में  सकें

 क्या  माइन  बेकरी  को  सस्ता  घाटा  देकर  प्रोत्साहन  जायेंगी  ताकि  जनसाधारण  को

 लाभ  न  कि  कुछ  चुने  हुए  व्यक्तियों को  लाभ  होਂ

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  दरिन्दे  मार्डन  बेकरीज  को  हमारे  मंत्रालय ने  जन्म  दिया  है  शर

 हमें  इस  पर  गर्व  हम  इसकी  सहायता  करते  रहे  यदि  कुछ  सदस्यों  के  मन  में  यह

 आशंका  है  कि  कुछ  कठिनाइयां  इरादी  हैं  तो  मैं  ag  ठगे  चाहता  हं  कि  हम  निरतंर  इसकी

 सहायता करते  रहे  हैं  ौर  करते  रहेंगे  ।

 जहां  तक  सप्लाई  किये  गये  ae  को  सस्ता  करने  का  सम्बन्ध  है  यह  बहुत  कठिन

 श्री  एस०  उम०  बजाज
 :  कम से  कम  उन्हें  काले  बाजार  से  तो  न  खरीदना  पड़े ।

 Whether  Minister  has Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  Hon’ble  taken  Up
 some  steps  to  reduce  the  rising  price  of  rapping  paper  or  to  remove  the  obstacles  coming  in  its

 way?

 Secondly,  whether  Hon’ble  Minister  is  aware  that  private  bakeries  are  bringing  pressure
 on  Food  Ministry  and  sending  representation  to  him  to  the  effect  that  Modern  Bakeries  should

 not  be  expanded  and  in  this  way  Modern  Bakeries  have  to  face  all  these  difficulties  and  as  has  been

 stated  by  the  Hon’ble  Member,  they  have  to  purchase  wheat  and  flour  from  black  market  ?  Whethe

 the  Hon’ble  Minister  will  make  any  take  some  steps  to  remove  811  these  difficulties  so

 that  there  may  be  expansion  of  Modern  Bakeries ?

 ही  ग्रहण  स्पा  न: १. ए  qia  mn  भ॑  मानवीय  सदस्य  al  ae  आशवासन  देना  चाहता  हू

 कि  कहीं  से  भी  विशेष  रूप  से  गर-सरकारी  क्षेत्र  ऐसा  कोई  दबाव  ।  ela  दिया

 जायगा  जो  मारन  वेकरीज  के  विस्तार  में  बाधक  ell  वास्तव  जब  यह  परियोजना  प्रारम्भ

 की  गई  तो  हमने  इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  ग्रोवर  मेरे  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार

 ने  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  पूरी  तथा  उदार  सहायता  at  यही  कारण  है  कि  यह

 प्रगति कर  रहा  है  यदि  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  ऐसा  कोई  डर  है  कि  नीचे  के  स्टर पर  कोई

 व्यक्ति  बाधा  डाल  रहा  तो  हम  ऐसा  नहीं  होने  हम  इसे  उदार  सहायता  दे  रहे  हैं  कौर

 देत  tet  तथा  यदि  कोई  HOA SY |  होंगी  तो  हम  उनकी  जांच  करेंगे  ।
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 जहां  तक  लपेटने  के  कागज  पा  कारखाने  का  सम्बन्ध  है  श्री  अजाद  ने  भी  इसका

 उल्लेख  किया  हम  इसकी  जांच  करेंग े।

 Shri  Shashi  Bhushan  The  produced  by  Modern  Bakeries  successfully  com-

 petes  with  the  produced  in  Jama  Masjid.  It  is  Rs.  30  per  kilogram  in  Ashoka  Hotels  and

 here  it  is  about  Rs.  4.50  per  kilogramme.  I  would  like  to  congratulate  Modern  Bakeries  for  this

 Whether  it  is  a  fact  that  the  per  capita  consumption  of  fuel  for  household  cooking  by  the  Indian

 woman  and  citizens  is  the  largest  in  the  world  ?  Whether  a  fiour  mill  will  be  set  up  in  public  sector

 in  every  town  with  a  population  of  5  lakhs  and  a  modern  bakery  in  a  town  with  2  population

 two  lakhs  for  facility  of  working  mothers  and  sisters  and  others?  Whether  except  Burma,  Ceylon

 and  India  people  all  over  the  world  take  bakery  breads.  Hon’ble  Speaker  visits  hundreds  of  places

 and  he  must  be  aware  that  there  is  no  need  of  rapping  paper  also.  In  France,  etc.  cheap  breads

 are  made  inthis  way.  Whether  you  are  prepared  to  attach  the  research  Centre  to  Modern  Bakeries

 so  that  people  are  facilitated  in  future?

 श्री  श्रण्गासाहिब्र  पी०  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  किया है  वह  बहुत  संगत

 क्योंकि  यदि  प्रत्येक  घर  में  पकाने  की  प्रक्रिया  को  wert  से  लिया  जाये  मैंतो  गहरी  की  जो  काम

 करना  पड़ता  है  उसके  इससे  ईंधन  की  कमी  शादी  की  समस्याए  भी  पेंदा  होती

 झर  इससे  घर  का  बजट  भी  बिगड़  जाता  इस  देश  में  तैयार रोटी  संगठित रूप  से  सप्लाई

 किये  जाने  की  आवश्यकता  वास्तव  में  मार्डन  बारिश की  स्थापना वे  नई  सम्भावनाओं का

 पता  लगाने  के  लिए  की  गई  मैं  समझता  कि  जो  अच्छे  परिणाम  निकल  रहे  हैं  उससे

 हम  ऐसा  सुझाव  देंगे  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  दे  रहे  हैं  अ्रौर  सरकार  इसके  लिए  प्रयत्न  करेगी  ।

 फीसदी  थामस  डवलपमेंट  एजेंसी  क  बार  में  योजनाएं

 798.  श्री  अरजन  सेठी  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  राज्यों  में  area
 डेवलपमेंट

 एजेंसी  के  लिए  किन  योजनायें  को

 अरि
 ि

 दिया  गया  है  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष में  इसके  लिए  बजट  में  कितनी  राशि  रखी गई

 क्या  उड़ीसा  सरकार  नें  इस  बारे  में  पहिले  ही  एक  योजना  प्रस्तुत  कर  दी  है

 )  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ak

 फिश  wrt  डेवलपमेंट  एजेंसी
 के

 लिए  इस  योजना  के  शीघ्र
 क्रियान्वित

 करने

 हेतु  मंजूरी  शीघ्र  देने के के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  गौर  सिंचाई  waive  में  राज्य  मंत्री  भ्रण्णासाहिब  पी०  शिन  से

 एक  विवरण  सभा पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पांचवीं  योजना के  दौरान  30.  मार्गदर्शी  परियोजनाओं  सहित  creat

 Sarai fr wa  एजेंसी-तल  की  योजना

 का

 कुल
 परिव्यय  9

 करोड़  रुपये  योजना के  दौरान

 लिन  राज्यों ने  अग्रिम  कार्यवाही  के  रूप  में  के  अन्तर्गत  प्रस्ताव  Lay  थे  वें  बिहार  मध्य

 पश्चिम  कर्नाटक  ale  असम  जिनके  लिये  wef  स्वीकृति  जारी  कर  दी
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 Ora]  Answers
 April
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 गई  थी  ।  योजना के  उत्तर  प्राप्त

 गुजरात  केरल  व  च्  ५ शर  हरियाणा से  प्रस्ताव  प्राप्त tN  हुए  इन  atm के  लिये  वर्ष

 1975-76  के  बजट  प्राक्कलन  में  65  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 जी  att

 गंजा  जिले  में  एक  एजेंसी  स्थापित  करने  का  विचार  जिसका  मुख्यालय

 बेरहामपुर में  होगा  ।  प्रारम्भ में  62  हेक्टर  जल  क्षेत्र  का  विकास  किया  देगा  46  टैक्टर

 क्षेत्र में  मछली  के  नए  तालाब  बनाए  जायेंगे  अरर  16  हेक्टर  नाकारा  तालाबों  का  सुधार  किया

 जायेगा  |  मात्स्यकी  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  9  महीनों  की  भ्र वधि  के  लिये  भान-पालन  की  तकनीक

 में  32  चनींदा  श्रभ्याधियों  कौर  एक  राज्य  फार्म  में  एक  पखवाड़े  के  लिये  75  मत्स्य-पालकों

 या  पौदारों  को  प्रशिक्षण  देने  का  विचार  है  ।  बेरहामपुर  के  धोबाबन्धा  नामक  स्थान  पर  एक

 डिमोपना  फार्म  राज्य  सरकार  द्वारा  एजेंसी  को  दिया  इस  काम  का  कुल  क्षेत्र  एक

 हेक्टर  होगा  कौर  इसकी  उत्पादन  की  क्षमता  प्रतिशत  7  लाख  डिमोपना की  होगी  ।  वर्ष

 1975-76  के  दौरान  इस  योजना  के  लिये  राज्य  सरकार  को  ऋण  तथा  aaa  के  लिए

 0.57  लाख  रुपये  प्रौर  4.  53  लाख  रुपये  की  आवश्यकता  होगी ।

 इस  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  भ्र  इसके  शीघ्र  स्वीकृत  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 श्री  प्रजनन  सेठी
 :  विवरण से  यह  मालूम  होता  है  कि  पांचवी  योजना  में  किसी  भी

 राज्य  में

 |  इन ने  कृषि  मंत्रालय  को  किरन  प्रस्ताव पेश  कोई  भी  योजना  स्वीकृत  नहीं  की  गई

 योजनाओं  को  स्वीकृत  करने  में  क्या  कठिनाई  है  जिससे  थे  योजनाएं  चाल  हों
 ?  उड़ीसा  राज्य  के

 बन्ध  में  हमें  कहा  गया  है  कि  कृषि  मंत्रालय ने  राज्य  सरकार की  स्थिति के  बारे  में  बता  दिया  है

 राज्य  सरकार  को  जारी  करने  में  क्या  कठिनाई  है
 ?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  fare  :  हम  उन  योजनाओं  पर  स्वीकृति  देने  ही  वाले  हैं  श्र  वित्त  मंत्रालय

 सिद्धान्त रूप  में  सहमत  हो  गया  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  हमें  कुछ  प्रक्रिया  अपनानी  हैं  कौर  हमें  योजना  वित्त

 मंत्रालय  के  समक्ष  रखनी  हैं  ।  वित्त  मंत्रालय  इस  बात  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  कि

 इस
 मामले  में  प्रक्रिया  अपनाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  मांगा  गया  कुछ

 करण  हमने  दे  दिया  है  प्रौढ़  ज्योंही  हमें  अन्तिम  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जायेगी  हम  योजना  चालू  कर  देंगे

 शो  जून  सेठी
 :

 वर्ष  1974-75  के  लिए मंत्रालय के  प्रतिवेदन में  पृष्ठ  83  पर  यह  कहा

 गया  है
 कि

 जसे
 ही

 चुने  हुए
 क्षेत्रों

 में  ग्रपेक्षित  सुधार  हो  are है  कि  मत्स्यपालन  आरम्भ

 किया  जायेगा
 ।

 वे  अपेक्षित  सुधार  क्या  हैं  जो  वें  उन  परियोजनाओं  के  बारे  में  करना  चाहते  हैं
 ?

 भो  श्रण्णासाहिब पी  ०  इन  परियोजना ्र ों का  उद्देश्य  छोटे  मछली  पकड़ने वालों  की

 सहायता  करना  है
 ।

 हम  सभी  जानते  हैं  कि  मछली  पकड़ने  वाले  हमारे  समाज  में  सबसे  निर्धन  वर्गों  में  से

 ता  दे  i

 संगठित  प्रयत्न  आवश्यक  देश  में  बीस  राज्यों में  मछुआरों

 के  विकास  अभिकरण  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  छोटे  मछुआरों  को  यह  कार्य
 वैज्ञानिक  पर  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाये  ।
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 श्री  अ्रपादि  चरण  दास  :  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  उड़ीसा

 सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  योजनाएं  क्या

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  शर  कितनी  खे हुई  है ं?

 श्री  श्रण्णाह्वहिब  पो ०  पांच  राज्य  सरकारों  अर्थात  पश्चिम  कर्नाटक

 श्रीराम  कौर  मध्य  प्रदेश  के  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  गये  ।  शेष  राज्यों  के  सम्बन्ध  कोई  भी

 राज्य  छोड़ा  नहीं  गया  है  प्रौढ़  सभी  योजनाएं  सक्रिप्ररूप से  विचाराधीन  हैं  ।  जैसा  कि
 मैंने  पहले  कहा

 कि  जेसे  ही  अन्तिम  सहमति  मिल  जायेगी  स्वीकृति  area  जारी  किये  जायेंगे  ।

 थी  छी०  थी  नायक  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  मछुप्रों  का  एक  सम्मेलन  शीघ्र  बुलाया  जायेगा  ?

 श्री  श्रण्ण[सवहविब  पी०  fend  :  यदि  माननीय  सदस्य  प्रस्ताव  करें  तो  हम  इसका  समर्थन  करेंगे  ।.

 गेहूं  कौर  धान  का  उत्पादन  कौर  वसूली

 802.  श्री  बी०  ato  नायक :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  पौर  धान  की  वसूली  के  राज्यवार
 लक्ष्

 क्या  उनमें  गेहूं  पौर  धान
 का

 कितना  क्रिया
 उत्पादन  हनना  रोक  उन  राज्यों  की  जनसंख्या  कितनी  कितनी  ak

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  बीच  समानता  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उपरोक्त  फोन

 एक  दूसरे  के  साथ  सम्बन्धित हैं  ?

 क कृषि  ac  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  श्र

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रवा  जाता  |  ग्रंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 9533/75 |

 श्री  बी०  वी०  नायक
 :

 विवरण  में  प्रतीत  भारतीय  आबादी  5040  लाख  दी  गई  है  ।  मुझे

 ara  है  कि  यह  मुद्रण  की  गलती  है  क्योंकि  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  यह  इससे  ज्यादा  भ्राबादी

 तथा  चावल  के  उत्पादन  प्रौढ़  वसूली  के  सम्बन्ध  में  यदि  दो  पड़ोसी  राज्यों
 की

 तुलना  करें  तो  प्राप्त  में

 चावल की  वसूली  900,000  टन  है  तथा  उत्पादन
 53

 लाख
 टन

 है
 जब  कि  प्रा बादी

 460  लाख

 है
 ।  तमिलनाड्‌ में चावल की वसूली में  चावल  की  वसूली  300,000 टन  है  शौर  उत्पादन  55  लाख  टन  है  तथा  आबादी

 430
 लाख  है  जो  ग्राहक  से  कम  है  ।  प्रात  की  तुलना  में  तमिलनाडू का  उत्पादन  अ्रधिक  है  प्रा बादी

 कम  है  तथा  वसूली  का  लक्ष्य  भ्रान्त  की  भ्र पे क्षा  एक  तिहाई  है  ।  KoTopo  सरकार  को  केवल  एक  तिहाई

 की  वसूली  करने  के  लिए  कहा  गया  है  जब  कि  weer  में  सनाधारी  दल  की  सरकार  को  तमिलनाडु से

 तिगुनी  वसूली  के  लिए  कहा  गया  है  जब  कि  ग्रा  की  आबादी  अधिक  है  उत्पादन  कम  है  ।

 कहा  कि  पारस्परिक  समता  है  ।  कोई  पारस्परिक  समता  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  प्रश्न  are  मिन्ट  में  समाप्त  नहीं  करते  तो  मैं  यह  घोषणा  करने

 जा  रहा  हूं  कि  प्रश्न-काल समाप्त  हो  गया है

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  मैं  जन  संख्या  के  इस  श्रांकड़े
 की  जांच

 करूंगा  किन्तु  मैं  माननीय

 सदस्य
 को

 यह  बतला  दूं  कि  यह  खाद्य  की  खपत के  प्रयोजन  के  लिए  वयस्क  आबादी  की  द्योतक  है  ।

 किन्तु  यदि  कोई  गल्ती  होगी  तो  मैं  उसकी  जांच  करूंगा
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 sit  alo  ato  नायक :  क्या  का  यह  श  है  कि  बच्चे  खाना  नहीं  खाते  हैं
 ?

 श्री  अण्णा  साहिब  ब प.०  शिन्दे  :  जैसे  मैं  ने  कहा  है  कि  यदि  कोई  गल्ती  हुई  तो  मैं  उसकी  शुद्धि  करने

 के
 लिए  नहीं  हिचकिचायेगा जहां

 ।  तक  वसुली  का  सम्बन्ध  है  यह  कई  कारणों से  है  ।  श्रान्त

 प्रदेश  के  समस्त  डेल्टा  क्षेत्र  में  उत्पादन  बहुत  ऊंचा  है  जबकि  आजादी  तुलना  में  कम  है  ।  वसूली

 का  लक्ष्य ऊंचा  होगा  |  इसका  सम्बन्ध  केवल  दी  ही  से  नहीं  है  किन्तु  प्राय  बातों से  भी  है  ।  वसूली

 का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  से  पूर्वे  न  केस ल  त्रासदी  तथा  उत्पादन  का  ही  किन्तु  सभी  बातों  पर  विचार

 किया  जाता  है  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  भारत  सरकार  अपने  आपको  केवल  आयातित  खाद्यान्नों  तक  ही  कयों

 सीमित  नहीं  करती  है
 ae

 क्यों  वसूली  राज्यों
 पर  नहीं  छोड़ती ह  क्योंकि  वे  बरच्छा काम  कर  रहे

 हैं  रोक  वे  इसे  करने  के  योग्य  मालूम  होते  है  ।

 श्री
 soot  साहिब

 पी०
 fare

 :
 माननीय  सदस्य  का  सुझाव  माना  नहीं  जा  सकता  है  क्योंकि  इस

 देश  में  कुछ  कमी  वाले  क्षेत्र  हैं  प्रौढ़  यह  भारत  सरकार  का  काम  है  कि  वह  इन  क्षेत्रों  के  हितों  को  देखे  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QU  BS  1 ॥  ह ैONS

 केन्द्रीय  लोर  निर्माण  fear  में  घोखाधड़िपों  तथा  गबन  के  मामलों  का  समाचार

 791.  श्री  ज्योतिर्मय  ag: कया  निर्माण  ate  प्रवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  चोरियों  र  गीत  के  कितने  मामलों

 की  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  सुचना

 इस  प्रकार  सुचित  किये  गए  बड़े-बड़े  मामलों  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 प्रत्येक  मामले  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  नाम  भ्र  ब्यौरा  कया  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में

 कुल  कितनी  श्रन्तगंस्त  कौर

 at
 ae  >

 इनमें  से  प्रत्येक  मामले  पर  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  न  कया है  ?

 निर्माण  ate
 श्रावास  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  दलबीर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  हिताय  श्रेणी  के  इंजीनियरों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  स्थायीकरण

 का  लाभ

 792.  श्री  पी०  एम०  कया  निर्माण  कौर  grata  मन्त्री  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 में  द्वितीय  श्रेणी  के  इंजीनियरों  के  स्थायी  पदों  के  बारे  में  24  1:975 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 983

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HAT  करेंगे कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  द्वितीय  श्रेणी
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 हवा  वाड  न  ee

 ब  उन  सहायक  इंजीनियरों
 जो  पहले  ही  स्थायी  भूतलक्षी  प्रभाव  से  स्थायीकरण  का  लाभ  देने

 की  निश्चित  तिथि  क्या  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  में  उप सन् त्रों  दौर  :  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 983  के  सरकार  के  उत्तर  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  कि  जिन  सहायक  इंजीनियरों  की  पुष्टि

 पहले  ही  कर  दी  जा  चुकी  है  उन  की  पुष्टीकरण  की  तारीखों  को  wit  आगे  बढ़ाने  का  विचार है  |  गर्त

 ऐसा  करने  कें  लिए  निश्चित  तारीख  बताने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 वेरावल  पतन

 #795,  थ्रो  डी०  पी०  जडेजा

 श्री  एस  कार  जकारिया :

 क्या  कृषि  ale  सिधाई  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  का  वेरावल  पत्तन  को  मछली  पकड़ने  वाला  बन्दरगाह

 घोषित  कर  दिया  गया है

 ऐसे  बड़े  एकाधिकार  हों  के  नाम  कौर  संख्या  क्या  हैं  जिन्हें  वहां  पर  मछली

 पकड़ने  का  व्यापार  करने  की  अनुमति  दो  गई  है  ;  अर

 छोटे  मीनारों  के  कारोबार  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  ate  लिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पो०  से

 राज्य  सरकार  वेरावल  पत्तन  को  मछली  पकड़ने  बन्दरगाह  घोषित  करे

 दिया  है

 दूसस  दिल्‍ली  क्लाथ  मिल्स  लि०  को  वेरावल  3000  मीटरी  टन  की  वार्षिक

 क्षमता  से  मत्स्य-परिसंस्करण  को  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  एक  झा शय  Ga  जारी  किया  गया

 है  ।  मेसर्स  काकों  न  मात्स्यकी  जो  चौगुने  एण्ड  कम्पनी  की  सहायक  कम्पनी

 ने  विशाखापत्तनम  waar  गोपालपुरा  में  कुल  3,050

 मीटरी  टन  की  क्षमता  से  मत्स्य  परि संस्करण  की  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस के

 लिए  शझ्रावेंदन  किया  है  ।  यह  विचाराधीन  है  ।

 छोट  मिसरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  छोटी  नावों  कौर  ट्राल रों  के  लिए  qa

 अलग  मात्स्परकी  क्षेत्रों  की  सीमांकन  के  उपायों  पर  सरकार  विचार  कर  ही  हू

 माइन  जेक रोज  का  नान

 *  799.  को  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 सरदार  मोहिन्दर  सिह  गिल  :

 aa  कृषि  ्र  लिखाई  संजरो  यड़  बताने  की  कया  करेंगे  :

 क्या  गरब  बनने  वाली  मानने  बेकरी  की  नान  श्राम  आदमी  की  अपेक्षा  होटल

 मालिकों  के  लिए  अधिक  झ्राक्षक  होगी  क्योंकि  इसका  मूल्य  ग्रसित
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 a ऑ  .>”  नान  eee  न्

 क्या  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  से  पु  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  जनता  इसे

 पसंद  करती है  उपयुक्त  मार्केट  सर्वेक्षण  किया  गया  था  कौर  यदि  तो  नान  का  उत्पादन

 प्रारम्भ  करते  समय  एक  पक्ष  में  क्या  बात  उपलब्ध  अरार

 इस  नये  उत्पाद  के  प्रति  बाजार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  तथा  ऐसी  अधिक

 वस्तुझ्नों  का  उत्पादन करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  जिन्हें  ary  आदमी
 आसानी

 से  खरीद  सकें  ?

 कृषि  फिर  सिचाई  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्रो  श्रण्गासाहिब  पो०  fare )

 नहीं  प्रत्येक  100  ग्राम  के  वजन  के  दो  नालों  के  रुक  पैकट  का  मूल्य  90  पैसे है

 जोकि  दिल्‍ली  के  भोजनालयों  में  बिक  रहे  खुले  नालों  की  तुलना  में  कम  हैं  ।  मौजूदा  संकेतों

 के  इनको  उपभोक्ताओं  द्वारा  सीधे  खुदरा  केन्द्रों  से  ही  खरीदा जा  रहा  है  ।

 इस  उत्पाद  को  शरू  करने  से  पहले  कम्पनी ने  लगभग  तीन  महीने  स्वीकार्यता

 परीक्षण  कौर  उपभोक्ता  सर्वेक्षण
 किए  बाजार  में  श्र  यहां  तक  कि  श्राम  जनता  के  छोटे

 भोजनालयों  में  उपलब्ध  प्रतियोगी  उत्पादों  की  तुलना  में  भी  श्राधनिक  नान  सस्ते  पाये गए  थे  ।

 जिस  साफ़-सुथरी  रंग  से  इसे  पेश  किया  गया  है  उपभोक्ता  ने  उसकी  तारीफ़ की  eam  इसे

 सुविधाजनक  शाहर  के  रूप  में  स्वीकार  किया  हैं  ।

 इस  नये  पदार्थ  को  बाजार  में  श्री  aw  अच्छी  तरह  स्वीकार  किया  गया है  मोर

 इसको  चालू  करने  के  कुछ  ही  दिनों  में  इसकी  बिक्री  20,000 नान  प्रति  दिन  तके  पहुंच  गयी

 होल  मील  नान  शादी  सहित  अन्य  किस्मों  के  पदार्थ  तैयार  करने  के  लिए  परीक्षण  किए  जा

 रहे

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  कर्मचारी  संघ  द्वारा  आन्दोलन

 *  ४00.  श्री  डी०  के०  पण्डा  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग कि

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  कमंचारी  संघ  ने  अपनी  मांगों  के

 समर्थन  में  आंदोलन  आरम्भ  करने  का  fro  किया  है

 यदि  तो  उन्होंने  किन  मांगों के
 क

 लिए  जोर  दिया  है  तथा  नके  बारे

 में  सरकार  का  निर्णय  क्या  है
 ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  एस०  नरूला  कौर

 विश्वविद्यालय से  प्राप्त  सूचना  के  दिल्‍ली  विश्विद्यालय  तथा  कालेज  रो  संघ  ने

 विश्वविद्यालय--हालों  तथा  कालेज  छात्रावासों  इत्यादि  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में

 सेवा  गर्तों  ay  रेवा  निवृत्ति  लाभों  से  सम्बन्धित  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  3

 1975  से  झ्रांदोलन  आरम्भ  किया  ari

 गे  र-अध्यापन  स्टाफ़
 के

 प्रतिकाश  वर्गों  के  वेतनमानों  को  परिशोधित  दिया  मया  है

 कौर  विश्वविद्यालय
 प्राधिकारियों  न  सेवा  शर्तों  तथा  निवृत्ति  सालों  से  सम्बन्धित  मामलों  की

 जांच  करने के
 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की

 संघने  20  अप्रैल  1975  से
 आंदोलन  बन्द  कर  दिया
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 केਂ  अध्यापकों  दारा  आन्दोलन  समाप्त  हि  जाने  के  बाद  उन्हें  परेशान  किया  जाना

 *801.  को  Fo  एस०  मीटर :
 थ्रो  डो०  बो ०  चन्द्र  गोवा  :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्‍ली  के  अध्यापकों  द्वारा  25  1975  को
 झ्रांदोलन

 समाप्त
 कर

 दिए

 जाने  के  दिल्‍ली  प्रशासन  उन्हें  विभिन्न  तरीकों  से  परेशान  कर  रहा .

 यदि  तो  कितने  शिक्षकों  को  परेशान किया  जा  रहा  है  कौर  किस  प्रकार  परेशान

 किया  जा  रहा  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  अध्यापकों  को  परेशानी  से  बचाने  के  लिए  इस  मामले

 में  हस्तक्षेप  करने  का  है  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डोरी  :

 से  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  अध्यापकों  को

 ara  की  अवधि  के  दौरान  ऐसा  बताया  गया  है  कि  कुछ  अध्यापकों  ने  भ्र पने  साथियों  को  अपने

 सामान्य  कर्तव्यों  को  निभाने  में  भाग  न  लेने  के  लिये  उत्तेजित  तथा  इच्छुक  श्रध्यापर्कों

 को  अपने  कर्तव्यों  के  पालन  करने  से  रोका  थी  ।  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  के

 दिल्ली  प्रशासन  के  एक  पुस्तकालय  सहित  49  अध्यापकों  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  25

 को  मूल  कर  दिया  गया  था  ।  अध्यापक-संघों  की  संयुक्त  परिषद्‌  के  प्रतिनिधियों

 ने  मुअत्तल  श्रादेशों  को  रद्द  कराने  के  लिये  उपराज्यपाल  को  प्रतिवेदन  दिया  है  ।  मामला  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  विचाराधीन  ।

 पंजाब  से  चीरी  छिपे  हिमाचल  प्रदेश  को  खाद्यान्न  ले  जाना

 *803.  श्री  झारखण्ड  क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  से  हिमाचल  प्रदेश  को  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  छिपे  खाद्यान्न  ले  जाया

 जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भ्र

 श्रन्तरज्यीय  चैक  पोस्टों  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पो०  :  से

 (7)  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुचना  के  पंजाब  a  हिमाचल  प्रदेश  को  खाद्यान्नों

 की  तस्करी  बड़े  पैमाने  पर  नहीं  हो  रही है
 ।  तस्करी  के  मामलों

 को
 तथा  बन्द  नहीं  किया  जा  सकता  राज्य  सरकार  इस  दिशा  में  सतर्क  है  कौर  आवश्यक

 सख्त  कारवाही  करती  है  ।

 19



 Written  Arswers  Vaisacins  8,  1897  (Sakap
 a

 पांचवीं  योजना  में  दुग्ध  क्रांति  रेवोल्यूशन  )  के  लिये  a  पालन

 शौर  डेरा  विकास

 *  804.  श्री  बसन्त  साठ :  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नें  पांचवीं  योजना  के  दौरान  दुग्ध  क्रांति  लाने  के  लिए देश में  पशु
 पालन  wit  डेरी  विकास  संबंधी  कोई  समेकित  कार्यक्रम  तैयार  किया  हैं

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  कौर

 इस  कार्यक्रम  के  लिये  क्या-क्या  वस्तुएं  आयात  की  जायेंगी  ?

 कृषि  श्र
 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  तथा

 जी
 सरकार  ने  पांचवीं  योजना  दौरान  पशु  दाने  चारे  कौर

 डेरी  व्यवस्था  के  +. ~ Fj  में  कई  समेकित  उपाय  किये  ताकि  वर्ष  1973-74  में  232  लाख

 मीटरी  टन  के  दुग्ध  उत्पादन  के  स्तर  को  बढ़ा  कर  1978-79 में  286  लाख  सिटी  टन

 कर  दिया  जाये
 ।

 दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  समय  लगता  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि

 यद्यपि  इन  प्रयासों से  दुध  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  लेकिन  इस  पांच  वर्ष  की

 a  अवधि  के  दौरान  ga  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  श्वेत  क्रांति  को  लाना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 इन  कार्यक्रमों  के  लिये  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुएं  बहुत  कम  होंगी  ।  भारत  में
 निर्माण  न  होने  वाले  डेरी  संकर  प्रजनन  कार्यक्रम  की  सहायता के  लिये  विदेशी  पुत्रों

 तथा  ऐसी
 aq

 वस्तु झ्र ों  का  ही  ara  किया  जायेगा  जोदेश  में  उपलब्ध  नहीं

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्लम  विभाग  का  कार्यकरण

 *805.  श्री  एम०  कतामूतु च्  क्या  निर्माण  ake  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  स्लम  विभाग  दिल्ली  नगर  निगम  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकर

 को  स्थानान्तरित किये
 जाने  पर  भी  उसके  कार्यकरण  में  कोई  सुधार  नहीं  gar  है

 यदि  ai,  तो  विभाग  के  पास  क्रियान्विति  हेतु  क्या  योजनाएं  कौर

 इन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  श्र  श्रीवास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  दलबीर
 :  से

 गन्दी  बस्ती  विभाग  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  हस्तांतरण  होने  के  पश्चात्‌  इसके  कार्य  में

 प्रगति  हुई है  तथा  सभी  स्वीकृत  योजनाओं  का  यन  किया  जा  रहा
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 रबी  की  फसल  का  सम्भावित  उत्पादन

 *806.  थ्रो  रामावतार  शास्त्रो  :  कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  लगभग  सभी  राज्यों  में  रबी  की  फ़सल

 अच्छी  होने  की  सम्भावना  AK

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं ?

 कृषि  तर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पी०  :  कौर

 1974-75  के  दौरान  रबी  फ़सलों  के  उत्पादन  के  पक्के  अनुमान  चालू  कृषि  वर्ष

 समाप्त  होने  पर  श्रुत  1975  में  किसी  समय  उपलब्ध  हो

 वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  रबी  की  क़त्ल  के  आसार  बहुत  wee  gi  इस  वर्ष  रबी

 फ़सलों  के  अखिल  भारती य  उत्पादन  में  197  3-74  के  उत्पादन  की  तुलना  में  काफी  वृद्धि  होने  की  संभावना

 रहैं  ।

 Central  Assistant  for  use  of  Undergrduad  Water  in  Rajas  than

 t*807.  Shri  M.  (८.  Daga  Will  th:  Minister  of  Ageicultuve  &  Irrigation  b2

 ‘pleased  to  state  the  areas  in  Rajasthan  where  underground  water  is,  available  and  the  scheme

 proposed  by  the  Central  Government  for  giving  assistance  to  Rajasthan  for  utilising  underground
 ‘water  and  to  promote  agriculture  in  that  State  indicating  the  nature  of  assistance  to  be  given  and

 ‘the  time  by  which  the  scheme  is
 likely

 to  be  implemented ?

 The  Miniter  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri
 Shah  Nawaj  Khan)  :  On  the  basis  of  survey  and  exoloration  Ffor  ground-water  conducted

 by  the  Central  Groundwater  Board  potentiality  for  development  of  groundwater  has  been  estab-

 lished  in  parts  of  the  districts  of  Bikaner,  Barm2r,  Couru,  Jhuajhuau,  Sikar,  Nagaur,  Pali,  Ganga

 nagar,  Jaisalmer,  Jalore  and  Jodhpur.  Such  areas  are  to  b2  develop2d  by  the  State  Governmz2at  *

 The  Central  Government  provide  assistance  to  the  States  in  the  form  of  grants  and  loans  in  bulk

 form  for  the  annual  Plan  of  the  State  Governmeat  for  their  overall  development  programm2
 which  include  development  of  groundwater.  Under  certain  schemes  for  rural  development,  it  is

 proposed  to  tap  ground  water  for  promoting  agriculture  in  the  State.  In  drought  prone  areas

 programme  during  the  Fifth  Plan,  it  is  proposed  to  construct  1525  medium  duty  tubewells,  775

 dug  wells,  4175  wells  to  be  deepened  by  blasting,  1325  wells  to  be  deepened  by  boring  and  instal~
 tation  of  2450  Pump  sets  in  Jalore,  Dungarpore,  Baiswana,  Pali,  Bikaner,  Barmer,  Jaisalmer,  Churu,

 Nagaur  and  Jodhpur.  The  Central  Government  would  provide  a  total  allocation  of  Rs.  33.8

 crores  for  the  districts  under  Drought  Prone  areas  programme  to  be  equally  matched  by  the  State

 Government.  Besides,  under  5  SFDA/MFAL  Projects  started  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  and

 continuing  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  there  is  a  provision  for  subsidy  of  2524/33  1/3%  for  small

 and  marginal  farmers  respectively  and  of  50%  for  community  irrigation  schemes.

 Al
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 ग  रात  श्रहमदाबाद  को  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  द्वारा  अनुदान

 * §  8085.  श्री  एच०  एन०  मं कर्जो  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1972-73,  1973-74  प्रौढ़  1974-75 के  दौरान  गुजरात  शाहिदा

 बाद  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई

 क्या  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  दारा इसे  दिए  प्रदान  के  उपयोग  के  बारे  में
 21  मारे  1 975  को  विद्यापीठ  के  छात्रों  ने  जांच  करने  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ग्रोवर

 f
 )  छात्रों

 की
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?

 (s%0 समाज  कल्याण  wire  संस्कृति  मंत्री  Vato  एस०  नरूला  हसन )  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उसने  विद्यापीठ को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 विकास  श्रमदान दिये  हैं

 1972-7  re]  रू०

 1973-74  रु०

 1974-75  क  9, 04, 767/-  रुठ

 से  न  तो  विश्वविद्यालय श्रमदान  आयोग  को  शर  न  ही  गुजरात  विद्यापीठ  को

 छ्  से  ऐसा  कोई  प्रत्यावेदन  प्राप्त  हमा  है  जिसमें  श्रमदान  ray  ढारा  दिये  गये  श्रनदानों  के  उपयोग

 के  विषय  में  जांच  करने  से  सम्बन्धित मांग  की  गयी  हो  ।  24  1975  को  कुलपति

 को  पेश  किए  गये  एक  ज्ञापन  में  छात्रों  ने  wer  बातों  के  साथ  साथ  विश्वविद्यालय waar  ग्रा योग  की  दो

 योजनाओं  अर्थात  छात्र  सहायक  सौर  छात्र  सुख  संविधान  से  सम्बन्धित  सुचना  मांगी  है  ।  जहा

 तरक  पहली  योजना  का  प्यार re
 छात्रों  की  स्थिति  स्पष्ट

 कर  दी
 गयी

 थी
 तथा  वे  उससे  सन्तुष्ट  थे

 और

 कुलपति  छात्रों  के  इंस  ऑ्रनरोध  से  सहमत  थे  कि  sat  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  तत्काल
 पश्चात्‌

 उससे  सम्बन्धित  लेखों  को  प्रकाशित  कर  दिया

 सूखाग्रस्त  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता

 *809.  श्री  एन०  ई०  हीरो  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सूखे  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  काब  पाने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  15  मार्च  ,  1975

 तक  खाद्यान्नों  की  प्रौढ़  वित्तीय  सहायता  कितनी-कितनी  मांगी  कौर

 राज्यवार  इनकी  मांग  कहां  तक  पुरी  की  गई  है
 ?



 वैशाख  8,  1897
 लिखित

 उत्तर
 a

 चो कब  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  ऑ्रण्णासा  हित  410  "  तथा

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  के  दौैरान  qa  से  प्रभा  वत  विभिन्न  राज्यों  हारा  मांगी  गई  वित्तीय

 उतकों  स्वीकृत  को  गई  तिर्नुक्त  की  गई  धनराशि  नीचे  दी  जा  रही

 मांगी  गई  स्वीकृत  को  निर्मित  की

 राज्य  धनराशि  गई  गई  धनराशि

 धनराशि

 nn  rr  a

 करोड़  में )

 बाहर  )  20.00  4.00  4,00

 48.75  14.14  13.  39* गुजरात

 15.00  2.00  2.00 हरियाणा  )

 30.00  6.50  6.50 मध्य  प्रदेश
 )

 उड़ी सा  )  25.33  7.91  7-91

 राजस्थान
 )

 15.00  10.24  10.24

 तमिलनाडु  >  )
 25.  00  7.50  7.50

 पश्चिम  ama  )  ै  15.00  2.25  कुछ  नहीं

 *
 क्षेत्र  कार्यक्रम  के  लिये  अतिरिक्त  3.  50  करोड़  को  राशि

 2.  इन  राज्यों  द्वारा  मंगो  गई  खाद्यान्नों  चावल  तथा  मोटे  की  मात्रा  और

 ay |  ् जुलाई  1974  से  मान  1975  तक  की  wale  के  दौरान  उनको  ग्रलाट  इ  पानन  1  नीचे  दो  गई

 (000  मीटरी  टनों  मे ं)

 राज्य  मांग  अलॉटमेंट

 ———  rn  ———$—  ee

 बिहार  565 725.0

 गुजरात  1575.6  672

 हरियाणा  210.0  145

 मध्य  प्रदेश  188  5  95

 नथ  फ  290  5  182

 राजस्थान  428  0  267

 तमिलनाडु  416  0  189

 1163 1545  0 पश्चिम  बंगाल
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 a  Answers  ka)
 eran  re

 Vaisasxha
 i.

 1897  (Sa

 विभिन्न  खेल-कूद  संगठनों  को  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 *  810.  श्री  गजाधर  माझी  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  विभिन्न  खेल-कूद  संगठनों  को  क्या  मागं  दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  अ्रौर

 क्या
 इंडियन  श्रोलम्पिक  ऐसोसियेशन  ने  इन  माोगेदर्शी  सिद्धान्तों  में  कतिपय

 संशोधनों  का  सुझाव  दिया  कौर  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  नत्त्रालप  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमस्त्रो  ग्ररविन्द  नेताम  )
 :

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  श्रोलम्पिक  संघ  द्वारा  जिन  संशोधनों का  सुझाव  दिया  गया  वे  अखिल

 भारतीय  खेल  यक् परिष क ७  के  विचाराधीन  हैं  |  य परिष नै  की  सिफारिशें  पगा  one नी ।  ॥  होने  पर

 सरकार उस  माम  न  पर  विचार  करेगी  |

 विवरण

 15  1974  से  राष्ट्रीय  खेल-कूद  फ़ेडरेशन/एसोसियेशनों को
 वित्तीय  तथा  अन्य

 सहायता  9
 1974  को  उन्हें  परिचालित  निम्नलिखित  मार्गदर्शी  रूप-रेखायें  के  पालन  करने  पर

 दी  जाती

 (1)  कि  राष्ट्रीय  संगठन  में  कोई  भी  व्यक्ति  wat  पद  पर  लगातार  एक  कार्य-ग्रन्थि

 अथवा  3  वर्ष  से  अधिक  तक  अथवा  यदि  वह  दूसरी  कार्य-विधि  के  लिए  सर्वसम्मति

 से  चून  लिया  गया  तो  वह  अधिक  से  अधिक  दो  कार्य-प्रविधियों  श्रथवा  6  वर्ष

 से  अधिक  नहीं  रहा  है  अथवा  नहीं  रह

 (2)  कि  राष्ट्रीय  संगठन  का  कोई  भी  पदधारी  अपने  पद  पर  किसी  अन्य  राष्ट्र य

 संगठन  का  पदधारी  नहीं  हो  सकता  ॥

 स्पष्टीकरण :  धारा  (1)  कौर  (2)  में  पदधारी  शब्द  का  धर्य  इस  प्रकार

 अध्यक्ष

 उपाध्यक्ष

 अध्यक्ष

 (a)  सचिव महासचिव  अथवा  कोई  तदनुरूपी
 पद

 (3)  कि  संगठन  के
 वार्षिक  लेखे  समुचित  रूप  से  रखे  गए  हैं  तथा  उनकी  जांच  नियमित

 रूप  से  कराई  गई  है  प्रौढ़  इसके  विधान  के  भ्रन्तर्गत  विभिन्न  भ्रपेक्षित  कार्यक री  बैठकें

 विधिवत्‌  प्रायोजित  की  गई  हैं  ।

 (4)  कि  प्रत्येक  राष्ट्रीय  एसोसियेशन  विशेषज्ञता  के  अपने  विशिष्ट  क्षेत्र

 राष्ट्रीय  शिक्षकों  की  नियुक्ति  अखिल  भारतीय  खेल-कूद  परिषद्‌  की  पुर्व  से

 कर  रहा  है  अथवा  करेगा  |
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 अवगणन

 (5)  कि  विशेषज्ञता  के  अ्पने-श्रपने  क्षेत्रों  जहां  सम्भव  राष्ट्रीय  फेडरेशन/एसो

 fara  जूनियर  तथा  सब-जूनियर  स्तरों  पर  विशिष्ट  प्राय-वर्गों  के  लिये  कम  से

 दो  प्रतियोगिताएं  प्रतिवर्ष  बायो  जिन  कर  रहे  हैं  अथवा  करेंगे  |  प्रत्येक  राज्य  में

 ये  प्रतियोगिताएं  भ्रन्तर  ब्लाक  तथा  meat  जिला  प्रतियोगिताओं  के  माध्यम  से

 प्रायोजित  की  जानी  जिससे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतियोगिता  प्रायोजित  की

 सक े|

 (6)  विशेषज्ञता  के  श्रपने-प्रपने  विशिष्ट  क्षेत्र  के  राष्ट्रीय  फ़ेडरेशनों

 सियेशनों  क  सदस्यता  तदनुरूपी  राज्य  तथा  राष्ट्रीय  फ़ेडरेशनों/एसो-

 सियेशनों  से  सम्बद्ध  wer  विशेष  एककों  तक  ही  सीमित  होती  है  कौर  जहां  कोई

 राष्ट्रीय  फ़ेडरेशन  एसोसियेशन  अलग-अलग  क्लबों  प्रथा  अलग-भ्रमण  व्यवितयों

 की  सदस्यता  स्वीकृत  करती  वहां  ऐसी  सदस्यता  किसी  भी  फ़ैज़  रेशन/एसोसियेशन

 की  किसी  भी  बैठक  में  मत  देने  का  अधिकार  ऐसे  सदस्यों  को  प्रदान  नहीं  करती

 है  ।

 आयातित  zg  पर  खाद्य  राज  सहायता

 *  811.  श्री  मना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  आयातित  गेहूं  पर  कोई  खाद्य-राज  सहायता  दे  कौर

 यदि  तो  प्रति  क्विंटल  कितनी  राज  सहायता
 दी

 जा  रही  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी०
 :  जी  at

 1974-75 में  आयातित गेहूं  के  बारे  में  प्रति  क्विंटल पर  राज  सहायता  की
 ae

 दर  55.92  रुपये  प्रति  क्विंटल  थी  ।

 देश  में  बाल  कल्याण केन्द्र  और  संस्थाएं

 7678.  श्री  कुशल  बाकुली  :  क्या  समाज  कल्याण  प्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तरष्ट्रीय  बाल  आपात  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 श्र  ma  संगठनों  द्वारा  प्रायोजित  wie  वित्तापोषित  कितने  बाल  कल्याण  केन्द्र  कौर

 संस्थाएं  हमारे  देश  में  श्र

 उनके  नाम  क्या  हैं  श्र  दे  कहां-कहां  स्थित  हैं
 ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्रुतविद  नेताम )  :

 श्र  यह  ज।,नकारी  एकत्रित  की  है झ्र उसे सभा के उसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा
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 णा

 गगन  वब  नेत्रहीन  लथा  अपंग  व्य वित यो
 |

 के  लिए  क्षण

 7679.  श्री  हरविन्द एम०  पटेल  :  क्या  समाज  कल्याण  शरीर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  नेत्रहीन  तथा  जन्य  अपंग  व्यक्तियों  के  लिये  नौकरियों

 मे ंदो  प्रतिशत  आरक्षण करने  का  कौर

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  WIT  समाज  कत्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मंत्रो  अरविन्द  नेताम )

 ate  इस  मामले  में  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है
 ।

 सिचाई  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  गोवा  को  केन्द्रीय  सहायता

 7680.  को  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :  व्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सिंचाई  सुविचारों  का
 विकास  करने के  लिए  गोझा  को  वर्ष

 1975-76  के  दौरान  कोई  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  ताथ  सिंह  )  :  संघ  शासित

 क्षेत्रों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  योजनाकार  अथवा  क्षेत्रवार  नहीं  दी  जाती  ।  दमन  तौर  दिय

 संघ  शासित  क्षेत्र  में  सिचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  हेतु  1975-76  के  दौरान  1.  37  करोड़  रुपये

 का  परिव्यय  परिकल्पित  @  ||

 स्कूलों  तौर  कालेजों  में  शिक्षा  का  पाठय  करप

 7681.  श्री  व्यालार  रवि :  बया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्कूलों  कौर  कालेजों  में  शिक्षा  का  पाठ्य

 क्रम  पुराना  हो  गया  है  कौर  इसका  पूर्णरूपेण  पुनरीक्षण  किये  जाने  की  श्रावश्यकता  A

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पो ०  यादव  )

 पाठ्यचर्या  सुधार  का  काय  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  राज्य  शिक्षा  बड  तथा  अरन्य  निकाय

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  तथा  विश्वविद्यालय  ऐसे  सुधार  कार्यों  में  लगे  हए

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  हाल  ही  में  स्कूल  शिक्षा  के

 प्रथम  दस  वर्षों  के  लिए  पाठ्यरथ्यश्रों  की  म.गंदर्शी  रूपरेखाओं के  संबंध  में  एक  निबंध  तैयार  किया  है  ।

 वे  सब  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  के  लिए  पाठ्यचर्या  पर  काय  कर  रहे  हैं  ।  विश्वविद्यालय  स्तर

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  भी  विश्वविद्यालयों  को  आवश्यक  मार्गदर्शन  प्रदान  करता है  ।
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 —S—  =e

 नालन्दा  में  हा  न-सांग  स्मारक  का  निर्माण

 mara  र 7682.  At  नारायण  नवर्द  NTRS  कपा  a  bs  कि  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  नालन्दा  में  ड  यून-सांग  स्मारक  के  निर्माण  कार्य  में  अद्यतन  कया  प्रगति  हुई

 क्या  इसके  निर्माण  के  बाद  इसे  किसी  उपयोग के  लिए  रखा  रहा  हूं  भ्र ौर

 इस  स्मारक  के  लिए  प्रबन्ध  किस  प्रकार  का  होगा  ate  वर्तमान  प्रबन्ध  समिति  के  सदस्यों

 के  नाम  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  चालक  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्रो  डो०  पो०

 में  ह्म  न-पांग  स्मारक  हाल  पुरा हो  गया  है  लेकिन  सागौन  की  लकड़ी की  दिलहा बन्दी

 छत  पर  पेरिस-प्लास्टर  छत  पर  फ़ो रोजा  ग्लेयर  टाइलें  लगाने  से  सम्बन्धित  जेसे  जिन  कछ

 कार्यों  की  मल  रूप  में  परिकल्पना की  गई  उनकी उच्च  दरों  को  ध्यान में  रखते हए  नहीं  किप

 गया था  ।

 उसे  किसी  उपयोग  के  लिए  नहीं  रखा  जा  रहा  है
 ।

 इस
 समय  स्मारक  के  लिए  कोई  प्रबन्धक  समिति  नहीं  है  ।  इस  स्मारक तथा  नव e

 नालन्दा  महावीर  के  समेकित  विकास  के  लिए  एक  स्वायत्त  निकाय  को  गठित  करने  का  प्रश्न

 बिहार  सरकार  की  विचार-विमर्श  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Allocation  of  Nitrogenous  Fertilizers  to  Madhya  Pradesh

 7683.  Shri  Dixit  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 tracen
 (a)  waether  Central  Government  have  made  any  al  lo 10081  10n  of अअ  nitrogen  ous  fertilisers  to

 Madhya  Pradesh  during  1973-74  and  this  year;  and

 (b)  if  so,  the  quantities  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation
 The

 Shri  Prabhudas  Patel)  (a)  and  (b).  The  f  ollowing  allccations  of  Nitrogen,  in  terms  of

 plant  nutrient,  were  made  to  Madhya  Pradesh  from  the  Central  Fertiliser  Pool  and  domestic

 manufacturers,  during  1973-74  and  1974-75

 Nitrogen  (in  tonnes)

 1973-74

 (Feb.  74)  915129

 1971-75
 1514,684 (Feb.
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 भार तोत्र  arg  निगम  इरा  कूब  faze  के  लिए  भर डा  रण  stat  दिया  जाना

 7684.  थ्रो  बो०  के०  दास चोथ री  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंग

 किः

 )  कपा  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  पश्चिम  बंगाल  के  कूच  बिहार  जिले  के  भण्डारण

 शूजबेरी  एक  ऐसी  फ़र्म  को  दी
 है

 जिसके  विरुद्ध  प्रनियमितताशं  ate  अन्य  नियमों  का  उल्लंघन

 करने  की  शिकायतें  हैं  ae  पुलिस  रिपोर्ट  प्रतिकूल  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  तौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्रण्णासाहिब Glo
 :  कौर

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  टेंडर  में  अंकित  न्यूनतम  दरों  के  gare  पर  ही  भण्डारण

 एजेन्ट  नियुक्त  किया  गया  था  |  उन्होंने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  ofmar  दारा
 उ  a  BOND  नवी ५६ स  के  विरुद्ध  चीनी  के

 स्टाक  की  घोषणा  कौर  उसकी  मूल्य  सुची  न  प्रदर्शित  करने  का  मामला  चलाया  गया  था  कौर  वह

 ma  न्यायाधीश  है  |

 a  कौर  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  मकानों  के  प्लाटों  की

 व्यवस्था

 7685.  श्री  afer  कुमार  सरकार  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 पूर्व  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  राज्य-वार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिये

 मकानों  के  प्लाटों  की  व्यवस्था  हेतु  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है

 उक्त  योजना  के  अधीन  इन  राज्यों  में  afd  श्रमिकों  के  कितने  परिवारों  को

 राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  लाभ  रहे  ;

 शा  ह  3 नहाकर
 इन  राज्यों  राज्यवार  NOM  योग  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  झर

 पांचवीं  योजना वधि  में  इन  योजनाकारों  के  इन  राज्यों  को  राज्यवार  कितनी  धनराशि
 ? की  मंजूरी  दी  गई

 निर्माण  तौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  दलबीर  :
 था  (7)

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  प्रवास  स्थल  देने क  nraosr  aA ७  Di  Aidt,  1971  में  चालू  की

 गई  1974  तक  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  थी  ।  वर्ष  1972-73  तथा  1973-74  के  दौरान

 इंस  योजना  के  भ्रन्तर्गत  पूर्वी  तथा  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रों  में  केवल  निम्नलिखित  3  राज्यों  के  लिये  परियोजनाएं
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 raise की  गईं  |  इन  3  राज्य  सरकारों  द्वारा  ग्रांट .

 आवास  स्थलों  की  संख्या  तथा  किये गये  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  सुचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य का  नाम  | x  ad स्वीकृत  आवास  ग्रनुमोदित  आबंटन

 स्थलों  की  लागत  लिये  विकसित

 संख्या  ग्रा वास  स्थलों

 की  संख्या

 लाख  रुपयों  में  लाख  रुपयों  में

 32608  8261  12,  04. बिहार  62.87

 उड़ीसा  3349  8.40  498  0.15

 पश्चिमी  बंगाल  11166  19.  39  3910  3.50

 व

 1974-75  तथा  1975-76  के  दौरान  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  एक  si

 के  रूप  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  राज्यों  के  लिये  योजना  at

 द्वारा  अनन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  राशि  नि  rf  aa  है

 राज्य का  नाम  भ्रनुमोदित  परिव्यय

 1974-75  1975-76

 रुपयों  मे ं)

 20.00 कुसम  20  00

 बिहार  50.00  30  00

 6.00  00

 2.00  00° मणिपुर

 40.00  25  00

 faq  .  3-00  3  00

 पश्चिम  बंगाल  50.  00  50  00

 a  ee

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  शेष  3  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  इन

 राज्यों  के  लिये  वर्षवार  नियतन  कभी  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।
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 दिल्लो  में  जल  सप्लाई  श्योर  प्रत-निकाला  के  लिए  सांविधिक  बो  की  स्थापना

 श्री 76386  स्  भागीरथ  भंवर  :  क्या  निर्माण  अर  अ्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्‍ली  में  जल  सप्लाई  रोक  मल  निकासी  की  व्यवस्था की  देखभाल  के
 लिये

 सरकार  का  विचार  एक  सांविधिक  are  की  स्थापना  करने  की
 है

 यदि  तो  प्रस्तावित  बों  की  स्थापना  कब  की  जायेंगी ;  रोक

 उक्त  बो  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इसके  की  की  मुख्य  रूप  रेखा  कया  है
 ?

 निर्माण  ale  श्रावास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  faz)  हां  |

 तथा  दिल्ली  जल  पुत  तथा  मल  व्ययन  ate  की  स्थापना  के  लिए  एक  विधेयक

 का  प्रारूप  विचाराधीन  है  |

 इस  बोले  में  एक  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  तथा  10  द्न्य  सदस्यों  के  होने  का  प्रस्ताव  है  ।  जिसमें

 दिल्‍ली  महानगर  दिल्‍ली नगर निगम नगर  निगम  तथा  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  प्रतिनिधि  शामिल  होंगे  ।

 बोझ  का  बड़ी  मात्रा  में  जल  उपलब्ध  उसका  अनुरक्षण  तथा  जल  की  सप्लाई  करना  तथा  मल

 एकत्रित  एवं  व्ययन  करने  सामान्य  कत्तव्य का  प्रस्ताव  हैं  ।

 afsan  बंगाल  सें  बड़ी  तथा  मध्यम  za  को  सिचाई  परियोजनाएं

 7687.  श्री  टना
 क्या  कृषि

 शौर  सिचाई  मंत्री  देश  में  बड़ी  तथा  मध्यम दर्ज  के  सिंचाई
 Q75 योजनाओं के  बारे  में  17  a  975  के  पराजित  प्रश्न  संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  तेरह  बड़ी  तथा  मध्यम  दल  की  सिंचाई  परियोजनाओं  का ब्यौरा

 कया हूं  ह

 इन  परियोजनाओं  पर  किस-किस ता तारीख रख  को नी  ara  wren  किया  इन  पर  कितनी

 राशि  खर्च  हुई  site
 श्री  तक  कितने  प्रतिशत  कार्य  पुरा  ga  है  ;

 कौन-कौन  सी  परियोजनाओं  पुरी  हो  चुकी  हैं  अर  इन  परियोजनाश्रों  से  लाभान्वित

 होने  वाले  गांवों  के  परियोजनावार  नाम  क्या  हैं

 {
 )  क्या  परियोजनाओं  की  पूर्ति  में  विलम्ब  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई रहे ;  अर

 यदि  तो  उक्त  जांच  से  क्या  निष्कर्ष  निकले  तथा  उसके  ware  पर  क्या  कार्यवाही

 की  गई
 ?

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  केदार  नाथ
 :

 शौर  (@).  सुचना
 संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है
 ।  में  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  9534/75]
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 लिखित  उत्तर

 बनाई  काराटोश्रा  अर  बन्धु  परियोजनाएं  पूर्ण  हो  चुकी  हैं
 ।  इन

 परियोजनाओं से  लाभान्वित  होने  वाले  ग्रामों  के  नामों  की  सुचना  पश्चिम  बंगाल  की
 राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  की  जा  रही  है  ौर  यथासंभव  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 wit  सुची में  दी  गयी  13  स्कीमों  में  से  चार  पूर्ण  हो  चुकी  पांच पर  कार्य

 काफ़ी  हद  तक  पुरा  हो  चुका  है  कौर  बाकी  चार  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।  किसी
 जांच

 कराने

 का  प्रश्न नहीं  उठना  चाहिए  |

 सराय  रोहिल्ला  क्रासिंग  पर  सड़क-एव-ऊपरी  पुल

 7688  श्री  करके  जाज :  क्या  निर्माण  फिर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सराय  रोहिल्ला  क्रासिंग  पर  पिछले  चार-पांच  सालों  से सड़क  व  ऊपरी  पुल
 बन

 रहा  हू
 ;

 यदि  तो  इसका  निर्माण  श्री  तक  पुरा न  होने  के  क्या  कारण  है  कौर  यह  यातायात के

 लिए  कब  तक  तैयार  हो  कौर

 इस  ऊपरी  पुल पर  कितनी  लागत  जाने  का  अनुमान  है
 ?

 निर्माण  ate  अ्रावास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दल बोर  :  a  |

 नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कार्पोरेशन  की  एजेंसी  के  दारा  ।  का  निष्पादन  किया

 जा  रहा  धीमी  प्रगति  के  अलावा  कुछ  स्थानों  पर  भूमि  को  खाली  करवाने  में  कुछ  कठिनाई

 को  यह  ara  है  कि
 यह

 काय  लगभग  एक  वर्ष  में  पुरा  हो  जायेगा  बशर्तें  कि  उपयुक्त

 कठिनाइयों को  दूर  कर  दिया  जाये

 11  करोड़  रुपए  |

 दिल्‍ली  स्कूल  टोकस  कोआपरेटिव  हाऊप  बिल्डिंग  सोलिड  डो on  द  कच |

 7689  श्री  नरेन्द्र  सिह  :
 क्या  निर्माण  site  श्रावास  मंत्री  दिल्‍ली  स्कूल  टीचसं  कोआपरेटिव  हाउस

 बिल्डिंग  सोसायटी  के  बारे  में  9  1974  के  झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  3739  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  उक्त  सोसायटो  के  सदस्यों  के  पूरे  उनके  सदस्य

 बनने  की  तारीखें  उनक ेमगस  जमा  की  गई  तारीख वार  जमा राशियां  क्या  हैं  बिखर  नयी  दिल्ली

 में  प्लाट
 के  मालिक  होने  या  न  होने  के  वारे  में  प्रत्येक  सदस्य  दवारा  सहायक  सहकारों

 को  दिल्‍ली  प्रशासन  के  2  1974  के  नोटिस  के  उत्तर  न  दिये  गए  शपथपत्र
 में

 दी  गई  जानकारी क्या  है  ?

 निर्माण  ait  mata  मंत्रालय  मंत्री
 दल बोर  :  सू

 वना  एकत्र  को  जत  2.0  ह
 तथा  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।
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 oem  a नया  रय  पयवदक..यन्धयययवददददद  one

 सिचाई  सुविचारों  के  विकास  के
 लिए  राजस्थान  को  केन्द्रीय  सहायता

 7690.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सिचाई  सुविधा  घरों  के  विकास  के  लिए  राजस्थान  को  वर्ष  1975-75

 के  लिए  कोई  सहायता  दी  है  ;  ale

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें
 कया  हैं

 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदार  नाथ
 :  कौर  सिचाई

 राज्य  विषय  tate  सिंचाई  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  got  उनको  विकासात्मक

 ae  के अतगंत  किया  जाता है  ।  राज्य  योजनायें  को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  कौर  अनुदानों

 के  रूप  में  दी  जातों  है  कौर  यह  किसी  विशेष  स्क(/म,  स्कीमों  के  समूह  या  विकास  शीर्ष  से  जुड़ो  हुई

 नहीं  होती  |  राजस्थान  को  1975-76  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  45.  06  करोड़  रुपए  केन्द्रीय

 सहायता  नियत  को  गई  है  ।

 पोषाहार  कार्यक्रम

 7691.  श्री  पो०  गंगादेव :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75 में  उड़ीसा  के  कोन से  विकास  खंड  पोषाहार  कार्य  क्रम  के  ग्रन्तगंत थे  प्रो

 उन  पर  कितनी  राशि  बच  की  गई  ;

 व्या
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  इन  पांच  खंडों  के  अ्रतिरिक्त

 किसी  अन्य  खंड  को  शामिल  नहीं  क्रिया गया  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  पांचवीं  योजना  के  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  में  खण्डों  को  संख्या  उड़ाता

 के  लिए  30  से  बढ़ाकर  50  कर  दी  गई  है  sak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  बया  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 शाहनवाज़

 :  से  राज्य

 सरकार  से  आवश्यक  सुचना  एकत्र  की  जा  रहो  है  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगा  |

 बोतल  पेय  के  निर्मितियों  को  लेवी  चोरी

 7692.  शो  सो०  के०  चन्द्रप्पन :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार
 ने

 कोका-कोला  को  2,541
 टन

 लेवी
 चीनी  देने  की  भ्र नुम ति दी  है  ;

 यदि  तो
 इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या
 भारतीय

 ब्रांड  नामों  वाले  शीतल  qq  fata को  वर्ष  1968  में  चीनी  का  ऐसा

 कोई  कोटा  नहीं  दिया  गया
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 तो  इसके  क्या  कारण
 यदि  हा

 व्या  भारतीय ब्रांड  नामों  के  शीतल  पेय  निर्माताओं  को  हाल  ही  में  कोई  लेवी  चीनी

 का  कोटा  दिया  गया  था  wit  यदि  तो  उनके  क्या  नाम  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  sf  शाहनवाज़  खा ं)  |
 ल  जी  att

 कोका-कोला  निर्यात  निगम  को  निर्यात  हेतु  कोका  कोला  ate  हिसार  करने  के

 1967  कौर  1967 के के  जबकि  दोनों  पर  पूर्ण  नियंत्रण  2,4541  मीटरों

 टन  लेवी  चीनी  का  अ्रांवटन  किया गया  था

 शौर  23-11-67  से  ग्रांथिक  नियंत्रण  की  नोति  लागू  करने  के  ब बाद

 शिशु  झ्ाह्मर  तौर  निर्यात  हेतु  विधायित  श्रीनगर  के  निर्माताओं को  शीतल  पेय  के  निर्माताओं

 सहित  किन्हीं  थोक  उपभोक्ताओं  को  लेवी  चीनी  का  कोई  श्रावण  नहीं  किया  गया  था

 i
 ह

 जी  नहीं

 पूर्वोतर  राज्यों  सिंचित  eta  की  प्रतिशतता

 7693.  श्री
 कर  नारायण fag  देव  :  कया  कृषि

 श्र  सिंचाई
 मंत्री  az  बताने  को  कृपा  करेंगे

 पूर्व  शर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र के  राज्यों  में  इस  समय  राज्यवार सिंचित  भूमि  को प्रतिशतता

 कुल  क्षेत्र  और  कृषि  क्षेत्र  की  तुलना  में  क्या है

 वर्तमान  सिंचाई  परियोजना ्र ों  के  पूरा  हो  जाने  पर  इने  राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  उक्त

 प्रतिशतता  पर  क्या  प्रभाव पड़ेगा

 इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  में  भ्र ना जों का  प्रति  एकड़  उत्पादन क्या  ;  इन  राज्यों में

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;  श्र

 इन  राज्यों में  इस  समय  कितने  पम्प सेट  ae  ट्रैक्टर  प्रयोग  में  लाये  जा

 रहे  ट
 ?

 कृषि  ate  सिचाई
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att a  श्री

 से  (7)
 उपलब्ध  जानकारी  संलग्न  विवरण  1,  2  श्र  3  में  दी  गई

 >
 t  में

 गये  |  देखिए  संख्या  एल०

 उद्योग  समह  द्वारा  पोटास  उर्वरक  को  बड़ी  मात्रा  में  आयात

 7694.  को  जो०  याई ०  कृष्णन  कया  कपि  शरीर re  कि  (९,  सिंचाई  ् मंत्री यह बताने यंह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  ऐसी  कम्पनियां  श्रयवा  उद्योग  समूह  हैं  जो  पोटास  उर्वरक  की  श्रावश्यकतां का  बडी

 मात्रा में  आयात  करते हैं
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ale  क्या  कम्पनियां  azar  उद्योग  समूह

 विदेशी  पूंजी  पर  fx  करते  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारतीयकरण  करने  का  है
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  से

 किसी  कम्पनी  अथवा  कंसोर्टियम  दवारा  पोटाश-युक्त  उर्वरकों  का  area  नहीं  किया  जाता
 है  ॥

 इन  उर्वरकों  का  aaa  '  कृषि  तथा  सिंचाई  मंत्रालय  भ्रांति  विभाग  ak  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 केਂ  जरिए  करता  है

 जिला  संग्रहालय  की  स्थापना

 7695.  श्री  राम  हेडली  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की

 करेंगे कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  समय  पूर्व  प्राचीन  विरासत  के  प्रति  जनसाधारण  में  जागृति

 पदा  करने  के  लिए  जिलास्तर  पर  संग्रलाय  स्थापित  करने  का  विचार  व्यक्त  किया  था

 दिशा  में  सब  तक  यदि  कोई  प्रगति  हई  है  तो  वह  क्या  है  ग्रोवर

 सांस्कृतिक  सम्पदा  की  लूट-खसोट  की  समस्या  के  निदान  के  लिए  पुरे  राष्ट्र का  सहयोग

 श्रान्त  करते  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  त्र  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मन्त्री  डी०  पो०

 तथा
 (@).  जी  क: पिन. 2.  क्षेत्रीय  परिषद

 को  एक  बैठक  में  प्रधानमंत्री  मुख्य  मंत्रियों  को

 स्थानीय  संग्रहालयों  को  स्थापित  करने  तथा  कला-कृतियां  के  परिरक्षण  के  लिए  स्थानीय

 ‘

 कलेजों  को

 करने पर  विचार  करने को  कहा  था  ।  इस  सुझाव  पर  राज्य  सरकारों  को  कार्यवाई  करनी  थी  ।

 इस  दिशा  में  केन्द्रीय सरकार  दवारा  किए  गए  कूछ  एक  महत्वपूर्ण  उपायों  को  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 (1)  बेईमान  कला  विक्रेताश्रों  ale  व्यक्तियों  के  कार्य  कलापों  परे  नियंत्रण  में  मजबूती

 लाने की  दृष्टि  1947  के
 अधिनियम

 के
 स्थान  पर  एक  व्यापक  पुरावस्तु  गयां  कला

 नियम  पारित  किया गया  हैं  ।  ar  उद्देश्य  ,  पुरावस्तु  प्रौढ़  कला  निधियों  के  व्यापर
 को

 नियमित  पुरावस्तुप्नों  की
 तस्करी

 कौर  धोखेबाजी से  उसके  लेने  देन  को  रोकने '  के  fad

 व्यवस्था  सार्वजनकि स्थानों  पर  परिरक्षण  के  लिए  प्रौढ़  कलां-संग्रहों  का  अनिवार्य
 श्र  fren  करने  के  लिए  व्यवस्था  करना  ale  उससे  संबंधित  अयव  प्रासंगिक  अथवा  झ्रानुसंगिक  कुछ

 श्रव्य  मामलों  के  लिए  व्यवस्था  करना  है
 ।

 राज्यों  दुबारा
 राज्यों

 में  सस्कृत  पद  भरे  जाते  हो  उक्त  अधिनियम  लाग  कर  दिया  जाएगा  ।

 इसी  पुरावस्तु
 1947

 लागू  रहेगा  तथा  सीमा  शुल्क
 स्टाफ

 को  पुरावस्वुग्नो

 को  पहचान  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  है
 ।
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 (2)  दूसरे  किए  गए  उपाय  हैं  —»

 महत्वपूर्ण  मन्दिरों  ate  पुरातत्व  महत्व  के  स्थानों  पर  सुरक्षा  उपायों  को

 भी  मजबूत किया  गया  है

 संरक्षित  स्थानों  ak  स्मारकों  पर  बिखरी  पड़ी  मुनियों  को  एकत्र  किया  जा  रहा  है

 अर  उनकी
 अ्रंच्छो  तरह  से  सुरक्षा  के  लिए  उनको  मूर्तिकला  के  शेडों  में

 रखा  जा
 रहा

 |  राज्य  सरकारों

 उनके  श्रधिकार-क्षेत्रों  में  art  घाले  स्मारकों  के  संबंध  में  इसी  प्रकार  के  कदम  sata  के  लिए

 सलाह दी  गई

 केन्द्र  दवारा  सरक्षित  स्मारकों  के  पहरा  कार  निगरानी  स्टाफ  की  मजबूत  किंया  गया

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन  चुने  हुए  संप्रहालयों  ate  स्मारकों  पर  पुलिस

 रक्षकों  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  शभ्रनुराध  किया  गया  है  ;  तथा

 (=)  केन्द्र  दवारा  सं  क्षिति  स्मारकों  में  aaa  का  क्रमबद्ध  फोटो  ग्राफिक  प्रलेखन  ard
 चेल

 रहा

 चोरी  गई  मूर्तियों को  पंहेचौननें  में  सुविधा  हींग  ऑर  कला वस्तुओं  को  तस्करी पर  भी
 रोक

 लगेंगी  ।  राज्यों  से  पु रो वस्तुओं  का  ऐसी  हीं  प्रलेखन  कार्य  करने  का  अनुरोध  किया  गया  इत

 प्रकार  कीं  संपत्ति  की  तस्करी  की  रोकें  के  राज्य  सीमा  शुल्क  चक-चौंकियों  ate  को

 चोरी  के
 बारे  में  तुरन्त  सूचित  करने  के  लिए  प्रबन्ध  भो  कर  लिए  गंएं  हैं

 विभिन्न  राज्यों  में  चावल  तथा  गहूँ  की  श्रावित  कता

 7696.  श्री  वीरभद्र  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मस्ती  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1973-7 प्रत  वें  द नर  कराने  विभिन्न  राज्यों  में  चावल  तथा  गेंहूं  आवश्यकता

 कितनी थीं

 इन  झ्रावश्यकताओओं  का  कितना  भोग  केन्द्रीय  सरकार  ने  आवंटन  द्वारा  पुरा  किया इन

 sik

 बायां त्न ों  कां  इसे  प्रकार  भ्रावंटन  किस  पर  किया

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०
 :  से  (7).

 केन्द्रीय  पूल  में  समूची  राज्यों  की  सांपेक्ष  स्थानीय  मण्डी  में

 मूल्य  खपत  का  पिछला  स्तर  प्रौढ़  ग्रन्थ  संगत  बातें  को  ध्यान  में  रखकर  केन्द्रीय  पूल  से  राज्यों

 को  प्रत्येक  मास  खाद्यान्नों  के  आवंटन  किए  जाते  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  5]
 जिसमें  के  दौरान  से  राज्य  सरकारो  द्वारा  भारत  सरकार  को  बतायी  गयी

 आवश्यकताओं  कौर  उनकी  मांगों  को  जिस  az  तक  प्रा  किया  गया  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।
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 राज्यों  में  उसी  को  श्र  हास  सीमा  के  क्रियान्वित  के  लिए  सांविधिक  अथवा  सलाहकार

 समितियों  का  गठन

 7697.  भागें-झा  :  क्या  कृषि  कौर .  सिचाई
 म

 त्री  भूमि
 की

 अधिकतम  सीमा  के  सम्बन्ध
 में

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  बारे  में  10  1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2791 के  उत्तर फ

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्य  सरकारों  ते  सांविधिक  अथवा  गैर-सरकारी  सलाहकार  समितियों  का

 गठन  किया  है  और  किन-किन  पर  ait  अब  तक  इन  राज्यों  में  से  .  किन-किन  राज्यों में  इन

 समितियों  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ;

 राज्यों  में  क्रियान्विति की
 शर्ते  क्या  हैं  कौर  कया  राज्य  सरकारों

 को
 भमि  की

 तम
 सोमा  कानून  जिसमें  आवश्यकता से  afr  भूमि  का  वितरण  भी  शामिल  वर्ष  1975

 ara  तक  पूर्णतया  क्रियान्वित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ;  att

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कया

 कृषि  शर  सिचाई  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  प्रभु  दास  पटेल  )  :  कृपि  जोतों  की

 अधिकतम  सीमा-सम्बन्धी
 राष्ट्रीय  सिद्धान्तों  में  राज्यों  को

 ag
 जिम्मेदारी  सौंपी  गई

 है  कि

 उचिंत  स्तरों  पर  गैर-सरकारी  feat  कीं  स्थापना  करें  कौर  अधिकतम  सीमा-सम्बन्धी  कानूनों  का

 पालन  करने  के  लिये  सक्षम  सरकारी  संगठनों  की  करें  |  राज्यों  में  विभिन्न

 पर  सार्वधिक  अथवा  सरकारी  निकायों  को  स्थापना  को  जा  चकी  है

 (1)  केरल--तालुक स्तर  पर  सांवधिक  सलाहकार  निकाय  ।  कानून में  ग्राम

 स्तर  पर  सलाहकार  निकायों  की  व्यवस्था  की  गई  परन्तु  इनकी  प्रभी  स्थापना

 हुई

 (2)  कर्नाटक--तालुक  स्तरों पर  सरकारी a  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  सहयोग  से

 सांविधिक  ट्रिब्यूनल ों  का  गठन  किया  गया  है  और  इन्होंने  कार्य  शुरू  कर  दिया

 उड़ीसा--राज्य  स्तर  पर  सरकारी  कौर  गैर  सरकारी  सदस्यों  को  मिलाकर

 सांविधिक  कमी  आयोग  का  गठन  किया  गय  है  ।  सरकारी  गैर-सरकारी सदस्यों

 मिलाकर  जिला  कार्यकारी  समितियों  की  स्थापना  की  तहसील  स्तर

 पर  भी  गैर-सरकारी  सलाहकार  समितियों  ने  कार्य  शरू  कर  दिया  है  ।  ऐसी  समिति

 में  दो  सरकारी  दो  गेर-सरकारी  सदस्य  इनमें  स  एक  सदस्य  अनुसूचित

 जाति  भ्रनुसुचित  जनजाति  का  होता  है  जबकि  wea  सदस्य  भूमि  सुधार

 कार्यकर्त्ता होते  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल--खण्ड  स्तर  पर  सरकारी  गेर  सरकारी  सदस्यों  को  मिलाकर (4)

 भूमि  सुधार  सलाहकार  समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  ।  थे  समितियां गैर  सांविधिक

 (5)  उत्तर  प्रदेश--सरकारी  कौर  गैर  सरकारी स सदस्यों  को  मिलाकर एक  राज्य  स्तरीय

 समिति  की  स्थापना  की  गई  है  दौर  राज्य  समिति  की  भी  सिफ़ारिशों  के  आधार  पर

 जिलों  में  इसी  प्रकार  के  निकायों  की  स्थापना  की  जायेगी  |  यह  समिति  गेर-सांविधिक
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 (6)  fren —usa  स्तर  पर  सलाहकार  निकाय  के  रुप  में  एक  सांविधिक  भूमि  aTant

 की  स्थापना की  गई  है  ।  राजस्व  मन्त्री  इसका  भ्रध्यंक्ष  कुछ  विधायक भी  इसकें

 सदस्य  हैं  ।  इसका  सम्बन्ध  केवल  भूमि  तैयार  करने  से

 (7)  हरियाणा--राज्य  स्तर  पर  राजस्व  मंत्री  अध्यक्षता  में  एक  गैर-सांविधिक

 सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  गया  इसमें  एक  संसद  चार  विधान

 सभा  एक  भूतपूर्व  सभा  का  सदस्य  कौर  तीन  सरकारी  सदस्य  हैं
 ।

 अन्ध  हिमाचल  ग  ज  राजस्थान  कौर  पंजाब  में  किसी  भी  प्रकार  की  सांविधिक

 गैर-सावधिक  सलाहकार  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  ।

 (@)  ate

 प्रश्न के  भाग  के  उत्तर  A  उल्लिखित  राज्यों  A  भूमि  की  अधिकतम  सम्बन्धी

 कानूनों की  क्रियान्विति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण में  दे  दिया गया  है  ।  .  में  गया

 देखिए  संख्या  एल  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  एक  निश्चित

 कार्यक्रम  अनसार  कमी  के  संशोधित  कानूनों  की  क्रियान्विति  करें  ।

 New  Variety  of  Paddy  in  Madhya  Pradesh

 7698.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Miasister  of  Agriculture  ‘and  Irrigation

 pleased  to  state

 (a)  wiethar  any  re3zarct  has  bien  coaducted  td  evolve  a  new  variztvy  of  paddv.  (seed)  for

 deriving  early  yiald  in  ric:  sowa  in  adivasi  areas  of  Midhya  Pradesh

 if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  if  not,  wrether  Goverrment  propo  to  conduct  a  research  in  this  regard ?

 The  Minister  of  -State  in  the  Ministry  ण्  Agriculture  and.  Irrigation  (Shri
 Shah  Nawaz  Khan :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  R232a7c2  to  evolve n n2w  varieties
 of

 rice  specifically  suited  for  rainfed  conditions  in

 adivasi  areas  of  Madhya  Prades  is  in  prozress  at’  Jawaharlal  Nehru  Krishi  Vishwa  Vidyalaya

 Jabalpur,  है  Rice  Research  Institute,  Cuttack  and  wider  the  All-India  Coordinated  Rice  Improve-

 ment  Project,  Hyderabad.  JNKVV  has  isolated  early  maturing  cultures  of  rice  namely  JR  15-

 R§-2,  JR-15-55-2-8,  JR  15-1-1  and  JR  16 -19§-3-1.  Tne  पाए  period  of  these,  varieties 1 range
 These between  85  to  110  days  with  yield  potentials  between  3,459  to  7,378  Ky,  per  hectare

 yarleties  are  under.  final  testing  and  are  likzly  to  bz  considered  for  release  for  the  ‘adivasi  areas  of

 Madhya  Pradesh  soon

 51197,  the  varieties  nam2ly  Bala,  Pusa  2-21,  Cauveri  have  also  bzen  considéred  suitable

 for  deriving  early  yields  in  the  adivasi  areas  of  M.P...  Additional  early  cultures  of  CR-125,  131,  132,

 133,  141,  142  and  143  have  9550  déveloped  at  the  Central  Rice  Research  Institute,  Cuttack  and

 rere  ready.  for  testing  wider ड
 these

 conditions.  ‘Uader  the  All-  India  Coordinated  Project  on  Rice

 Improvement,  two  varieties  namely  JR  729-14  and  IBT  1444  are  also  considered
 suitable

 for  rainfed

 ereasof  Dandakaranya  region.  Both  of  these  cultures  are  early  maturing  and  can  be  directly
 seeded.  Both  these  varieties  exhibited  good  yield  potential  in  the  All-India  trials  and  are  now

 <onsidered.  very  suitable  for  large  séale  trials in  the  adivasi  area  of  .M.P.;  This  is  being  planned  fo,
 testing  under  the  Coordinated  Project.
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 (c)  The  above  programme  is  proposed  to  be  strengthened  by  establishing  a  research  ‘centre

 for  rice  research,  to  tackle  these  specific  problemes  in  Koraput  adivasi  areas.  In  the  Fifth  Five

 Year  Plan  of  the  All-India  Coordinated  Rice  Improvement  Project  of  Rice,  special  emphasis  is

 being  laid  on  condu¢ting,  speciic  research  for  this  region.

 महिलाओं  बच्चों  के
 के  लिए  खोजता

 '7699.  सरदार  ह  fag  सोनी :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मस्ती  यह

 बताने...की..कृण  करेंगे  '  कि  :

 उन  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  कि  बिहार  राज्य  के  लिए  ay  1975 में  महिलाओं

 भ्र  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  मंजूर  की  गयी  हैं  ;

 उन  प्रस्तावित  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  कि  देश  में  बिहार  तथा  wea  राज्यों  में

 सरकार  की  प्रतीक्षा  कर  रही हैं  ;  ौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  के  लिए  ऐसी  हेतु  कितनी  राशि  मंजूर  की  गयी

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभारा  में  उप  मंत्री  .  श्री  प्र  विरद  नेताम )  =

 से  शिक्षा  are  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  तथा  केन्द्र  प्र बीतता

 क्षेत्रों के  भ्रन्तर्गत  वर्ष  1974-75  के  दौरान  बिहार  में  स्त्रियों  कौर  के  कल्याण  के  लिए  निम्नलिखित

 योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ° ween

 (1)  कार्यशील  महिलायें  के  लिए  होस्टल  बनाने  की  एक  योजना के  लिए  45,000

 रुपये की  2:  राशि  की

 (  2)  के
 कल्याण-की-तीन  योजनाओं के  लिए  61,943  रुपये

 की  धनराशि

 स्वीकृत की

 (3)  स्कूल-पूर्व  बच्चों
 और  ग्र भवती  तथा  .  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  को  पूरक  पौष्टिक

 आहार  प्रदान  करने  के  लिए  58...  57  लाख  रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 \ (4  )  समाज  कल्याण  संगठनों  को  संगठनात्मक  की  एक  योजना

 के  fay  5000  रुपये  की  धनराशि  प्रदान  की  गई  ।

 2.  बिहार  तथा  wea  राज्यों  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएं  मंत्नालय के  विचाराधीन  —

 (1)  निराश्रित  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  चार  योजनाएं  ।

 (2)  स्वैच्छिक समाज  कल्याण  संगठनों  को  अनुरक्षण  भ्रनुदान देने  के  लिए  एक  योजना 1.

 प्राय  राज्य :

 (1)  कार्यशील  के  लिए  होस्टलों  10  योजनाएं  ।
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 (2)  निराश्रित  बच्चों  के  कल्याण  क  MNS  य्य्  नवाज लिए  ध्या
 योजनाएं  |

 (3)  wie के  लिए  स्वैच्छिक  समाज  कल्याण  संगठनों  को  अनुदान  देने की  एक

 योजना |

 मंत्रालय  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ब्रोड  को  दिए  गए  अनुदान  में  बोले  ने  बिहार
 में

 17  परिवार
 भर  बाल  कल्याण  .18.  बिस्तार  परियोजनाओं

 छाया  एक  कल्याण  विकास  परियोजना  )  79  स्वैच्छिक  संगठनों  को  वार्षिक  योजना

 अर  18  स्वैच्छिक  at.  योजत[वधि अन  प्रौढ़  महिलओ ंके  संक्षिप्त

 ग़मों  6  महिला  बच्चों कने  16  कार्यशील  महिलाओं  के  लिए  होस्टल

 को  अनुदान  एक़  योज़ना  पौष्टाहार:कार्यक्रंम:  के  अन्तर्गत  15  बालवांडियों करो  किसी

 देख  भाल  केन्द्रों  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  ।  बिहार  में  इन  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 बो
 द्वारा  वर्ष  1974-75 के  दौरान  30.26  लाख  रुपये  की  कुल  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 क्रि  से  उतावर  तक  नहर  का  निर्माण

 7700.  श्रीमती  मुकुल  बनर्जी  :  क्या  कृषि  कौर  सचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (#)  क्या  सरकार  ने  क्रिकेट  उतार  तक  एक  नहर  निर्माण  करने  के  लिए  जिला  गुड़गांव

 पलवल  तहसील के  केरा  गांवों  के  किसानों  को  कुछ  भूमि  का  शझ्रधिग्रहण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;

 (a)  क्या  अधिगृहित  भूमि  के  लिए  किसानों  को  कोई  च्  gat  किया  गया  था  शर

 यदि
 तो

 प्रति  हैक्टेयर  किस  दर  पर  कौर  प्रत्येक  ग्रामीण  की  कितनी  धनराशि  war  की

 ait

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  अर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  केदार  नाथ  :
 हरियाणा  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  घ त प्रंभी  तक  किसी  भूमि  का  steno  नहीं  किया  गय  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 भूमि  को  आवश्यकता  राजा उत् का  माइनर  के  लिए  जिसके  रेखांकन कें  संबंध  में

 afr  ast  हाल  ही  में  किया  गया  हैं  ।

 जामिया  मिलिया  इस्लामिया  के  झ्रध्यापकों  द्वारा  भूख  हड़ताल

 7701.  श्यो  एम ०  एस०  जोजफ :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  के  भ्रध्यापकों  ने  14  1975 को  एक  दिव

 की  भूख  हड़ताल की  थी

 क्या  इस  सांकेतिक  हड़ताल  के  बाद  वे  बारी-बारी  से  भूख  हड़ताल  करेंगे
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 क्या  विश्वविद्यालय  ग्रनुदान  योग  द्वारा  संशोधित  वेतनमान  जामिया  मिलिया

 अ्रतिरिक्त  aa  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  लागू  हो  जाने  से  विसंगति  पैदा  हो  गई  है

 (a)  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नियुक्त  की  गई  सेन  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  पुस्तकालयों  शौर  अध्यापकों  के  बेईमानों  में  समता  बनी  रहनी  शोर

 (=)  यदि  तो  जामिया  मिलिया  के  अध्यापकों  के  श्रमिकों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  सरकार

 ?
 का  कोई  सहानूभूति  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 समाज  कौर  संस्कृति  मंत्री  (silo  एस०  नूरूल  हसन )  (#)  a

 ज़ामिया  मिलिया  इस्लामिया  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  निसार  sat  संस्था  के  अ्रध्यापकों  ने
 14

 1975  को  एक  दिन  की  भूख  हड़ताल की  थी  ।  किन्तु  उसके  बाद  बारी-बारी से  कोई  भूख
 हड़ताल  नहीं  की  गई

 झर  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  समझी  जाने  वालीਂ  एक  संस्था

 सरकार  ने
 केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  के  भ्रध्यापकों यह  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  नहीं

 के  लिए  स्वीकृत  संशोधित  वेतन-मानों  का  लाभ  जामिया  मिलिया के  भ्रध्यापको ंके  लिए  भी  लाग  करने

 at.  निर्णय किया

 .  सेन  समिति  ने  विश्वविद्यालयों  ate  कालेजों  मे  पुस्तकालयों  के  पुस्तकालयों  तथा  अन्य

 कर्मचारियों के  वेतनमानों  में  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की
 थी

 ate  यह  सुझाव

 दिया था  कि  उनके  वेतनमानों  को  संशोधित  करने  के  प्रश्न  पर  गैर  शिक्षण  स्टाफ  के  वेतनमान  संशोधित

 करते समय
 विचार  किया  जाए

 ।
 विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  पुस्तकालय  विज्ञात  विभागों  में

 शिक्षण  के
 लिए  नियुक्त  अध्यापकों  को  ar  अध्यापकों  बराबर समझा  जाए  बशर्तें  कि  वे  ग्रहेंताएं पूरी

 करते  हों  ।

 Moss  as  Main  Food  for  Human  Beings

 7792  Shri  Lalji  Baai:  Wil  th  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  wiether  according  to  the news-item  published in  the  first  fortnig’ttly  issue  of  March  ,
 of  ‘astira  a.grass  named  mo33  281  D2  Us2d  a3  miin  food  for  himan  beings  because

 it'cvatains  sitizemt  quantity  of  pr he  PLR.
 Aba in’  and:  ‘starchy

 (9)  if  ज्ञ  Wistier  Goveramrit  have  obtained  ia  this  regard;  and

 if  so,  the  gist  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigaticn
 (Shri  Shah  Nawaz  Khan:  (a)  to

 ©.  :  has  not  come  to  the
 notics  of  Goveramzat  in-its  pres  a च्

 पा  form.  It is,  however,  know.  that  mosses  constitute  an  im-
 Portart  sourc:  of  arimal  food in’  soms  Scandinavian  000९1 165.  There  is

 knowledge  avaliable
 in

 the  country  on  ou:  1  >. के  la  Diz  a  far  a3  it  is  kKaowa,  no  28  28707  on  the  use  of  mosges  as-  human food  has  been  done
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 गजरात  में  सुना-प्रीत  aa  A  राहत

 7703.  थ्रो  एच०  के०  Uso  भगत  क्या  कृषि  अर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  संसद्‌  गत  aa  के  बाद  से  गुजरात  के  सुखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  को  राहत  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें

 गये  हैं
 ?

 बे  शरीर  तिहाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  प्रभु दास  :  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के

 16  जिलों  के  9,526  में  अभाव  3,220  गांवों  में  अरे-प्रभाव  की  स्थिति  की  घोषणा

 की ॥

 12  1975  की  स्थिति  के  अनुसार  5,213  उत्पादक तथा  wea  राहत
 के  निर्माण-कार्यों

 पर  9,03,956  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  जा  रहा  था  ।

 प्रति  मास  प्रति  वयस्क  को  30  रुपये  की  दर  से  कौर  प्रति  मास  प्रति  बच्चे  को  15  रुपये की

 दर से  53,588  व्यक्तियों  को  नकद  श्रमदान  दिया  जा  रहा  था  ॥

 320  गांवों  को  टैकरों  ये  बैलगाड़ियों  द्वारा  पेय  जल  सप्लाई  किया  जा  रहा  था  ।  29  गांवों

 को  निजी  gut से  पेय  जल  सप्लाई  जा  रहा  था  ।  771  पुराने  गहरे  किए  गए  53  नये

 कूचों  का  निर्माण  किया  गया  था  पौर  1,551  नलकूप  लगाए  गए  थे  ।  निकट  की  प्रणालियों

 से  पाइप  लाइनें  बिछाने  का  काम  भी  शुरू  किया  गया  था  ।

 सूखे  सें  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खोले गए
 398  डिपुझ्ों  के  जरिए  624.  04  लाख  froze

 38.  34,  लाख  कि०  ग्रा  धान  9  लाख  fo  प्रा०  अन्य  2,42

 लाख  fro  ग्रा०  साइ  वितरित  किया  गया  था  ।  उपयोगी  की  सुरक्षा  आर  के

 लिए  बाड़े  /  मवेशी  कम्प  शुरू  किए गए  थे  उपयोगी  मवेशियों  की  सुरक्षा  का  काम  करने  वाली

 स्वेच्छिक
 एजेंसियों

 को  प्रतिदिन  प्रति  पशु  के  लिए  1  रुपया  की  दर  से  राजसहायता  दी  जाती

 प्रवासी  पशुओं  के  लिए  विशेष  ere  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  थे  राहत  सम्बन्धी  निर्माण-कार्यों  पर

 काम  करते  वा  ने  श्रमिकों  में  बटर-दुग्ध  के  fara  की  व्यवस्था  के  साथ-साथ  सुखादी के  चि तरण का

 ara  भी  हाथ  में  लिया  गया है  ।  मुफ्त  अथवा  रियायती  दरों पर  खाद्यान्न  वितरण  का  काम  wen

 करने  वाली  स्वेच्छिक
 एजेंसियों

 को  120
 लाख  रुपयें  ot  बिना  ब्याज  का  ऋण  मंजूर  फरिया  गया है  ।  उन्हें

 चारे  कौर  खाद्यान्नों  को  लाने-ले  जाने के  लिए बेगम  खरीदन ेके  लिए  भी  सहायता  दी  गई
 थी  और  ऐसे

 संचालन ne  लिए  परिवहन  की  राज  सहायता  दी  गई  थी  ।

 तुलू  भाषा को  मान्यता  देना

 7704.  ह  पो०  रंगनाथ  भिनाय  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्नी  यह  बताने

 की  क़्या  करेंगे  कि

 (*)  .  कया  साहित्य  अकादमी  ने
 तुलू

 को  साहित्यिक  भाषा  रूप  में  मान्यता  देने  मांग  की

 है  दौर

 यदि  तों  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 न
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 झा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति रि  गी  डीसी

 (=)  अ

 अवादी

 की

 हत  हो  में

 तुलू  र  से  तुलू  की  मान्यता  के  बारे

 एक  आवेदन  प्राप्त

 मान्यता  के  प्रश्न  पर  इस  उद्देश्यहेतु  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  अकादमी  द्वारा

 विचार  किया  जायेगा  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  भूकम्प  पीड़ित॑  देंत्रों के लिए केन्द्रीय के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 7705.  श्री  चन्द्र

 श्री  हरी  सिह

 क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य
 के

 किन्नौर  कौर  लाहौल  स्थिति  जिलों  में  भूकम्प

 से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  पुरनर्बिकांसं  के  लिए  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 किया है  ;  att

 तो  सरकार  ने  उस  पर  कया  निर्णय  किया

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  care  पटेल )

 शल्य  सरकार  से  उनके  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता  कें  संबंध  में  विस्तृत  प्रस्ताव

 मांगे  az  हैं  इन  प्रस्तावों  के  प्राप्त  होने  पर  हिमाचल  wae  को  दी
 जा  सकने

 वाली  सहायता  के

 संबंध  में  निर्णय  लिया  जायेगा

 भिक्षावृति  रोकने  के  लि  कानन  बनाना

 7706.  थो  गदा घर  साहा

 श्री  कार वी०  स्वामीनाथन

 कया  समाज  कल्याण  ake  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे द  कि

 )  क्या  भिक्षावृत्ति  रोकने  लिए  केन्द्रीय  सरकार  भ्रमणा  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  कानून

 बनाया  गया  है  कौर

 भिक्षावृत्ति  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर  क्या  सरकार  ने  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  भिखारियों  की  देखभाल  करने  के  लिये  कोई  योजनाएं  बनाई  हैं
 ?

 शिक्षा  कौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग  में
 उपमंत्री

 हरविन्द  नेताम  )  :

 भिक्षावृत्ति  को  रोकने  के  संबंध  में  कोई  केन्द्रीय  कानन  नहीं  ।  इस  समय  भिक्षावृत्ति  को

 रोकने के  लिए  13  राज्यों तथा  2  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  के  अ्रपने-श्रपने  कानन  हैं  ।  सरकार  संघ

 शासित  क्षेत्रों  के  लिए  प्रगतिवादी  सिद्धांतों  के  झन सर  विधेयक  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जो

 शज्यों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  एक  नमने  के  रूप  में  होगा  ।
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 वैशाख  8,  1897  )  लिखित  उत्तर लाा

 देश  के  विभिन्न  भागीं में  88  गृह  स्थापित  किए  गएं  जहां  भिखारियों  को  पकड़  कर

 रखा  जाता  उनका  इलाज  किया  जाता  है  प्रो  आवश्यकता  अनुसार  उन्हें  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 पांचवीं '  योजना  के  दौरान  इसके  विस्तार '  को  बढ़ाने  तथा  गृहों  में  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  को  सुधारने के

 लिए  प्रयत्न  किए  जाएंगे  ताकि  समाज  में  भिखारियों  को  प्रौढ़  पुनर्वास  करने  की  सुविधा  हो  सके  ।

 Allotment  of  Land  to  Landless  Harijans  in  U.  P.

 7707.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  Will  the  Minister  of  Agriculture

 and  Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  rot  been  able  to  achieve  the  target  in  regard  to  allotmen,
 of  land  to  landless  Harijans  in  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  the  targets  fixed  in  this  regard  for  1973-74  and  the  acreage  of  land  allotted  to  them 2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculturd  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel  :  (2)  &  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  Sabha  when  received.

 दिल्लो  के  यमुना  पार  क्षेत्र  के  गंदे  नालों  को  ढकने  का  कार्य  क्रम

 7708.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  निर्माण  झीर  श्रीवास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 fr  e

 क्या  सरकार  की  दिल्‍ली
 के

 यमुना  पार  क्षेत्र  के  गन्दे  नालों  को  ढकने  के  लिये  कोई  विशेष

 योजना है  3  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 निर्माण  शोर  श्रावास  मंत्रालय  में
 (att  दलबीर  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 हरित  क्रांति

 7709.  श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी

 श्री  राम  सहाय  पांडे
 :

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का
 घ्यान  डा०  स्वामीनाथन  के  इस  आशय के  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया

 गया  है  कि  देश  में  कृषि  क्रांति  सफल  रही  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 Wiittcn  Answers  Vaisacre  8,  1897  (Saka)
 tore  Ale  ना  एव  AD  2  aS

 कृषि  कौर  तिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :
 भारतीय  afr

 mada  परिषद्‌  के  महानिदेशक  डा०  स्वामीनाथन  ने  इस  झा शय का  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  है  कि

 देश  में  कृषि  क्रांति  असफल  रही  है  ।  समाचार  पत्न  में  प्रकाशित  इस  तरह  को  एक  गलत  fee  को

 तत्काल  खंडन  किया  गया  था  ॥

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 केवी  सिचाई  व्यवस्था  में  खामियां

 7710.  मौलाना  द्र  सम्मति  :  क्या  कृषि  श्र  सचाई  यह  बताने  कीਂ  कृप

 करेंगे कि

 क्या  कोसी  सिचाई  समिति  ने  कोसी  सिंचाई  व्यवस्था  की  aga  सी  खामियों  का  पता

 लगाया  है  कौर  बहुत  से  सुझाव  दिये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  त्रौरः

 इस  बारें  में  सरकार  को  राय  ग्रोवर  निगम  क्या  हैं
 ?

 थि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag)  से  बिहार

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  नियुक्त  कोसी  सिचाई  समिति  की  रिपोर्ट  उनको  हाल

 @  में  प्राप्त  हुई  है  कौर  यह  उनके  विचाराधीन  है  ।

 उत्तरी  शत्  कौर  मधष्यालपा  में  भारतीय  खाद  निगम  के  कर्मचारियों  को  स्थायी  न  करना

 7711.  श्री  बीरेन्द्र  fag  राव

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तरी,क्षेत्र  ale  मुख्यालयों  1972  में  नियुक्त  भार तो ग्र  खाद्य  निगम  के

 बहुत  से  कर्मचारियों  को  ait  तक  cary  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ा क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  तिरा  जारी  किये  गये  परिपत्र  संख्या  re

 दिनांक  31  1973  में  यह  बताया  गया है  कि  खद्य  निगम  में  नियमित  रूप  से  किसी पद  पर

 नियुक्त  किये  गय  प्रत्येक व्यक्ति  को  उसकी  नियुक्त  की  तिथि  से  एक  वर्ष  से  श्रनंधिक  तक  की  अवधि

 के  लिए  परिवीक्षा  पर  रहना  होगा  जिसे  एक  वर्ष  से  अधिक  न  होने  वाली  a NU wate  तक  TF Nat  बढ़ाया  जा

 सकता

 क्या  ऐसे  कर्मचारियों से  कोई  अभ्यावेदन मिला  है  जिन्हें  प्रभी तक  स्थायी  नहीं  किया
 गया  है  और

 उन्हें  वेतन-वृद्धियाँ  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  we

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करने  का  है  कौर  यदि  तो
 इसके

 कया  कारण
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 28;  1975

 कृषि
 अर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ग्रण्णासाहिब  पी
 वयगमामणण दिन्दे

 :  से
 (=).

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हेलो  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगा  |

 दिक्षा  निदेशालय  द्वारा  पुस्तकालयों  की  नियुक्ति

 7712.  श्री  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन के  शिक्षा  निदेशालय  ने  विभागीय  अ्रहेंता-प्राप्त  पुर्तकाध्यक्षों  कें

 नामों
 पर

 विचार  किये  बिना  18  1963  31  1964  तक  बाहर  पुस्तकालय '

 नियुक्त  किये  six

 यदि  हो  तो  इसके  क्या  हैं  ?.

 शिक्षा  र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  5

 हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  सीधी  भर्ती  का  तरीका  भर्ती  नियमों  के  ग्रनुसार  प्रक्रिया  गया

 था
 क्योंकि  उपयुक्त  विशागीय  उम्मीदवारों  के  ब्यौरे  उसके  पास  सीमित  समय  के  म्रत्दर  उपलब्ध  नहीं

 ५,
 कराये  जा  सके  |

 ६" ध  ,  हवा  श्रद्वा  पानों  रुकते  आर  क्षार  द्वारा  प्रभावित  भूमि  का  क्षेत्र

 7713.0  श्री  साधन  राव  सिंधिया :

 श्री  जगन्नाथ  राव  मोदी  :

 शमी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 थ्रो  कार  बो०  बड़े

 कया  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  कुल  32.  8  करोड़  हेक्टेयर  भौगोलिक  क्षेत्र  में
 से  लगभग  15  करोड़

 हेक्टेयर  क्षेत्र  हवा  अथवा  पानो  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  लगभग  70  लाख  हेक्टेयर

 क्षेत्र  पानी  रुक  जाने  से  कौर  क्षार  से  तथा
 2  करोड़  हेक्टेयर  क्षेत्र  बाढ़  एवं

 2
 करोड़  हेक्टेयर

 क्षेत्र  जल  निकास  की  पर्याप्त  व्यवस्था  के  कारण  प्रभावित

 इस  19.  7  करोड़  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  से  फ़ितना  क्षेत्र  गत  तोन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  खेती

 योग्य  बनाया गया

 शेप  क्षेत्र  को  खेतो  योग्य  बनाने  के  लिये  क्या  क्या  योजनाएं  और

 उन  पांच  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  ऐसे  sta  aaa  अधिक  हैं  ?

 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 :  कुठ  प्रारम्भिक

 सर्वेक्षण क्यां
 श्रष्ययनों  के  आघार  मृदा  तथा  जल  को  सदस्यों  के  में  लगाये  गये

 48



 Written  Answers  April  28,  197%

 मोटे  अनुमान  से  पता  चला  है  कि  जल  या  वाय  के  भू-क्षरण  शारिवा  सिट्टी  की  ara  ख़राबियों  के  कारण

 लगभग  1750  लाख  हेक्टर  भूमि  को  हानि  पहुंचती  है
 ।  क्षारीयता  रोक  जल-लीनता

 से
 70  लाख  हेक्टर  भूमि  प्रभावित  होतो  लगभग  200  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  में  पर्याप्त  जल-निकासी

 की  समस्या  विद्यमान  है  यह  क्षेत्र  बाढ़ग्रस्त  है

 जब  तक  भूमि  संरक्षण  एवं  मृदा  सुधार  उपायों  से  उपचार  किये  गये  220  लाख  हेक्टर
 क्षेत्र  में  से  1971  से  1974  तक की  ata  वर्षों  को  अवधि के  दौरान  52.  6  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  का

 उपचार  हनना  ai  बाढ़  नियंत्रण एवं  जल  निकास  के  उपायों से  लाभान्वित  हुए  80  लाख  हेक्टर

 क्षेत्र
 में  से  1971-74  के  ata  वर्षों में  18  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचा  al  इस  कार्यक्रम  के

 sod  लिये  गये  क्षेत्र  के  वर्षवार  ५  नीचे  दिये  जा  हैं

 लाख

 ay  कमी  संरक्षण  बाढ़  नियंत्रण

 0.4 1971-72  e  eo  1.49

 1972-73  e  2.17  0.2

 1973-74  1.60  1.2

 ae  ee  ee  arnt  es es

 योग  ad  5.26  1.8

 (3  पांचवीं  योजना  के  दौरान  कमी  संरक्षण  उपायों  50  लाब  हेक्टर  क्षेत्र  के  उपचार

 के  लिये  289  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  को  व्यवस्था  Hi  गई  इसके  लगभग  18  लाख

 हेक्टर  क्षेत्र  में  बाढ़  नियंत्रग  एवं  जल-निकासी  के  सुधार  सम्बन्धी  उपायों  के  लिये  281  करोड़  रुपये

 की  व्यवस्था की  गई  है

 देश  में  मुदा  संबंधी  सर्वेक्षण  पूर्ण  होने  के  पश्चात्‌  ही  भूमि  के  श्रयकर्ष  को  सही  स्थिति
 का

 पता  अनुमान  है  कि  न्नाध्न  उड़ीसा  तथा  कर्नाटक  में  मिट्टी  के
 ष

 की  समस्या  काफी  उग्र  है  ।

 White  Revolutio1

 7714-  Will  the  Minister  of
 LRA? Shri  [Chowhan  Agriculture  and  Irrigation.

 be  pleased  to  state

 (a)  the  steps  taken  by  Government  during  the  last  three  years  to  bring  about  white  revo~
 lution  and

 (b  the  results  eclieved  ?

 The  Deputy  Minister  in  The  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation

 (Shri  Prabhudas.  Patel)  (a)  &  (0)  Unlike  crop  producticn,  milk  preduction  is  a
 ume  consuming  process  involving  substantial  investment  in  the  form  of  technical  and  financial}
 inputs  requiring  attention  at  all  levels,  from  breeding,  feeding  and  management  of  ,dairy  cattle,
 Tasagt  India  possess  /4th  of  the  world’s  cattle  population,  milk  production  has  not  attained:  that
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 devel  as  is  noticed in  some  of  the  developed  countries.  This  is  because  of
 age

 old  neglect  of  our

 animal  wealth  consequent  to  which  the  pe erformance  of  the  cattle is  diplorably  low.  In  orde

 set  right  this  condition,  all  efforts  are  being  made  to  increase  milk  production  in  the  country

 Through  the  successive  Five  Year  Plans  dovetailing  dairy  development  with  animal  husbandry  acti-

 vities  as  a  unified  approach

 Necessary  measures  have,  and  are  bzing  taken,  to  stimulate  milk  production  in  the  country
 as  a  whole.  One  of  the  major  mzasures  introduced  ir  recent  years  is  the  Intensive  Cattle  Deve-

 lopment  Projects.  asides,  a  massive  programme  of  Milk  Marketing  and  Dairy  Development,
 commonly  known  as  Operation  Flood  with  assistance  from  World  Food  Programme

 has  been

 dainched  for  increasing  milk  processing  Capacities  of  public  sector  dairies  in  the  four  Metropolitan
 ilk  in  ths eities  of

 Bombay,  Calcutta,  D Delhi  and  Madras  and  also  for  increasing  production
 of

 milk  shed  areas  of  these  cities  located  in  10  States.  Under  the  Intensive  Cattle  Development
 Projects  and  also  under  the  massive  programme  of  Milk  Marketing  and

 Dairy  Development,
 ero33-brdeding  programme  with  exotic  plasma  has  been  taken  up  to  stimulate  milk

 Orier  important:  Cattle  Development  Projects  which  have  a  direct  bearing
 on  the  milk  production

 being  continued.  These  are  as  urder

 All  India  Key  Village  Scheme

 Cross  Breeding  Schem

 Feeds  and  Fodder  Development
 Programme.

 4.  Goshala  Davelopment  Scheme.

 5+  इप्त्डतडड पाप  aad  Expansion  of  Livestock  Farms.

 Calf  Rearir  ष्  Scheme.
 ह  Cattle  S‘iows  and  ‘Milk  Yield  Competitions.

 Disease  control  programme

 (a)  Increase  in  the  number  of  Veterinary  Hospitals  and  Dispensaries

 (७)  Rinderpast  Eradication  Schem

 (c)  Expansion  of  Biological  Products  Laboratories  for  production  of  vaccines  and
 sera

 Since  milk  production  is  a  long  drawa  out  process,  the  impact  of
 the  programme  can  be

 felt  only  after  several  years.

 वती  को  जाने  वालो  भूमि  शौर  सेक्टरों  का  उपयोग

 7715.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 देश
 में

 1951  पौर
 1974  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  भूमि में  खेती  की  ate

 इन  भूमियों में  खेती
 करने

 के
 लिये  1951

 पौर
 1974

 में  कितने  ट्रैक्टरों  का
 उपयोग

 किया गया  था  ?

 कृषि  श्र  सिवाय  मंत्रालय  में  soma  (att  प्रभू  दास  :  at  उपलब्ध
 (1  तथा जानकारी  देने  वाले  दो  विवरण  Ll  तथा  2)  पंलग  में  रखे  देखिए  संख्या
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 कृमि  कौर  रोगों  के  कारण  फसल  को  हानि ।

 7716.  को  चरण

 चोरों  रास  प्रकाश :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कृमि  तथा  रोगों  के  कारण  फसलों  की  भारी  हानि  होती

 इस  वर्ष  की  गत  तिमाही  में  फैसलों  कितनों  हानि  atc

 यदि  तो  क्या  कोई  ऐसे  उपाय  किये  गये  हैं  जैसे  कम  से  कम  हानि  हो  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  कमि  तथा

 के
 कारण  फसलों  को  हुई  वार्षिक  हानि  30  अतीत  है  जो  फसल  तथा

 मौसम  पर  निर्भर  करती  है

 1974-75  की  गत
 तिमाही  में  कीटों  तथा  रोगों

 के
 कारण  फसलों

 को  हुई  हानि  का  कोई

 ् नें; द दीं  लगाया  गया  है  ।

 हानि  को  घटाने  के  लिए  निगरानी  ate  aa  के  आधार  पर  मुख्य  कीटों  के  नियंत्रण

 के  प्रभावी  उपाय  ढूंढ  निकाले  हैं  ।  इन  उपायों  को  केन्द्रीय  -  राज्य  स्तर  वनस्पति  संगठनों

 द्वारा  लोकप्रिय  बनाया  जा  रहा  है  ।  भ्रपेक्षित  ठीटनाशी  carat  की  सामायिक  सप्लाई  को

 करने  हेतु  भी  पर्याप्त  कदम  उठाये  गए  हैं  ।  अनुसन्धान  कृषि

 राज्य  सरकार  अनुसन्धान  केन्द्र  इरादी  अनुसन्धान  संस्थाएं  भी  विभिन्न  फसलों  की  कीट  तथा
 रोग  ,  रोधी

 किस्मों  का  विकास कर  रहो  हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  हुई  परामर्शदात्री  समितियों  .
 की  बैठकें

 7717.
 at

 जम्बुवन्त  होते  :

 श्री  रामहेडाऊ :

 गया  संसदीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि कि  :

 गत  तीन  परामर्शदात्री  समितियों की  कितनी  बठकें हुई हुई  वे

 किन-किन  मंत्रालयों से  सम्बन्धित  हैं  ;

 (@)  उन  पर  कितना  व्यय

 भविष्य  में  नियमित,श्ौर  निश्चित  रूप  में  तथा  सभी  मंत्रालयों  के  सम्बन्ध में  ऐसी  बैठकें

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाह  की  गई  है  ?

 निर्माण  ate  ग्रा वास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के ०  :  (*)  तीन  विवरण

 जिनमें  अपेक्षित
 जानकारी

 दी  गई  संलग्न हैं  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी

 9539/75)
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 विभिन्न  बैठकों  ax  किये  at  ख  से  सताना  मे  ard  है  गन कारी

 उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  यह  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  साथ  dae  के
 दोनों  सचिवालयों  जो

 कि  सदस्यों  को  यात्रा  भत्ता  wie  दैनिक  भत्ता  देते  किया  जाता  है  ।

 इन  विवरणों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सलाहकार  समितियों  की  बैठकें  सामान्यतया  समितियों

 के  गठन  कौर  कार्यचालन  के  लिये  मार्गानिर्देशिका  में  निमित  wie  निश्चित  रूप  में  की

 जाती  है  ।  सलाहकार  समितियों  के  पुनर्गठन  के  समय  विभिन्न  दलों  के  मुख्य  सेवकों  /  त्  चेतकों  से

 परामर्श  किया  जाता  है  |

 कुप्रालालुम्पुर  में  ग्रनविकृत  अधिकारी

 7718.  को  इन्द्रजौ  गुप्त  क्या  समाज  कल्याण  कौंर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  भारतीय  हाकी  फेडेरेशन  के  झ्रध्यक्ष  श्री  रामास्वामी  के  1  ata

 1975  के  इस  अ्ाशप  के  वक्तव्य  को  कौर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  के  कुछ  भ्रपधिक्ृत  अधिकारी

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फेडेरेशन  के  ग्रधिवेशन  के  दौरान  कुआलालम्पुर  में  अराई ०  एच ०  एफ०  के  मान्यता  के  लिए

 दावे  के  विरुद्ध  सदस्यों  को  प्रभावित  करने  के  लिए  उपस्थित  थे  ;

 यदि  तो  ऐसे  म्रधिकारियों  के  नाम  क्या  कौर  वे  सरकार  की  मं  जूरी
 ससी  के  बिना

 कुमाला  नुम्पुर
 गये  थे  ;  कौंर

 क्या  उनकी  ago  एच०  एफ  विरोधी  गतिविधियों  के  बारे  में  कोई  रिपोर्टे  प्राप्त  की र्व

 गई  है
 ?

 शिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मसें  उपमंत्री  प्ररविन्द

 जो  att

 कौर  पग  तथ्यों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  व  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  कौर

 यथासम्भव  सभा  पटल  पर  रख  दी  क जाये र्ग ि [है  ।

 कारण  भारत  को  खाद्य  समस्या  का  पदा  होनाਂ  शिकार  से  प्रकाशित  समाचार

 7719.  को  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या
 कृषि

 तोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिनांक  27  1975  के  हिन  टाइम्स  में  नियंतणों  के

 कारण  भारत  की  खाद्य  समस्या  का  पैदा  होना  लेड  टू  इंडियाज  शीर्षक  से

 प्रकाशित सम  चार  को  देखा  है  ;  दौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार
 की

 क्या  प्रतित्रिया  है
 ?

 कृषि  कौर  सिवाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ण्णासाहिब  पी०  जी  att

 देश  में  मौजूदा  खाद्य  स्थिति  के  ध् सदभ  में  फार्म  a  उपभोक्ता  खाद्यान्नों  के

 आन्तरिक  संचालन  तथा  विचरण  जेसे  व्यापक  नीति  विषय  मामलों  पर  प्रभावकारी  नियंत्रण  रखना

 सरकार  ने  आवश्यक  समझा  था  |
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 स्यामा  प्रसाद  मुकर्जी  नई  दिल्‍ली

 7720.  tft
 भूषण

 :
 कया  निर्माण

 ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 नई  दिल्ली  के  निकट  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  पाक  नामक  कालोनी

 मंजूरशुदा  कालोनी  है  ;

 मकानों  झर  23  दुकानों के  लिये  भू-स्थलों  की  मंजूरी दी  गई  थी  कौर  10

 1960  को  ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना के  उत्तर  में  निर्माण  कौर  ग्रा वास  मंत्री  ने  बताया था  कि

 उसके  लिये  1,54,500 वर्ग  गज  के  क्षेत्र  को  मंजूरी  दी  गई  है  ;

 क्या  इस  Ga में  जो  32.  58  एकड़  बनता  केवल  20  एकड़  का  क्षेत्र

 किया  गया  है  कौर  दुकानों  के  लिये  12.58  एकड़  क्षेत्र  wat  तक  नहीं  किया

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हेट्रो  12.  58  एकड़  का  मंजू  रशुदा  क्षेत्र  कब  तक

 किया  जाएगा  ?

 निर्माण  शर  श्रीवास  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  हां  |

 से  तत्कालीन  स्वास्थ्य  मंत्री  न  कि  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  )  दवारा  दिये

 ये  वक्तव्य  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  दिल्‍ली  के  मुख्य  आयुक्त  को  कहा  रहा  है

 कि  दल्लो  नगर  निगम  के  परामर्श  से  कालोनियों  की  भूमि  को  अधिसूचना  के  क्षेत्राधिकार  से

 इंस  शर्तें  पर  मुक्त  कराने  के  लिये  ध्  कार्यवाही  की  जाये  जिसे  वह  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  उपयुक्त  समझे  कि  मुक्त  किये  गये  प्लाटों  को  वास्तविक  रूप  से  रिहायशी  प्रयोजनों  के  प्रयोग

 में  लाया  जाता है  ।  235  रिहायशी  प्लाटों  के  अ्रन्तगंत  खाने  वाले  क्षेत्र  को  भ्र धि ग्रहण से

 पहले ही  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  शेष  भूमि को  श्रीसंत कर  लिया  गया  है  तथा  उसे  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  हस्तांतरित कर  fear  गया  है  जो  इसे  एक  वाणिज्यिक  केन्द्र के  रूप  में  विकसित

 करने  के  लिये  कदम  उठा  रहा  है  ।

 Working  Days  in  Sugar  Factory  1974-75  Season  And  Price  Of  Sugar  Cane  Paid

 7721.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Agriculture  And

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 ( ि  a)  the  number  of  working  days  in  each  of  the  States,  sugar  factory-wise  in  the  1974-75

 season;  and

 (b)  the  p2rcantage  of  sucrose  recovery  from  sugarcane  on  an  average  and  per  quintal  price
 actually  paid  ?

 The  Minister  Of  State  In  The  Minis  try  Of  Agriculture  And  Irrigation  (Shri
 Shah  Nawaz  Khan):  (a)  &  (b),  The  1974-75  sugar  season  which  started  on  1st  October,
 1974  will  end  only  on  30th  September,  1975,  though  individual  factories  start  and
 stop  crushing  on  diff:  rent  dates!  during  the  season.  A  statement  showing  factory-wise
 the  duration  and  recovery  upto  31-3-1975  is  attached  (Statement-I).  Another  statement  showing
 state-wise  the  range  of  actual  cane  prices  paid  by  sugar  factories  during  1974-75  season  is  also
 attached  (Statement-II).  [Placed  in  Library.  See  No  L.T.-9540/75.]
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 Absorption  Of  F.C.I.  taff  By  Food  Corporation  Of  Various  States

 अचला  11.0
 7224.0  Dr.  Laxaminarayan  Pandeya

 :
 Wi  the  Ministe  «  Agricultutre  And

 Arrigation  b2  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Food  Corporation  of  India  used  to  procure  foodgrains  in  various  States

 and  is  still  doing  so  in  some  states

 (b)  whether  vatious  States  have  constituted  their  own  State  Trading  Corporations  or  Food

 Corpozations  and  these  have  gone  into  operation

 (c)  whether  thousands  of,  employees  working  in  the  Food  Corporation  ot  India  in  these

 States  will  have  no  work  to  do  as  a_  result  of  these  States  having  their  trade  in  their  own  hands;

 and

 (d)  whether  these  employees  will  be  absorbed  for  the  procurement  of
 foodgrains

 in  the

 Food  ‘Corporations  or  State  Trading  G>rporations  of  these  States  or  whether  they  will  be  provided
 with  alternative  work?

 The  Minister  OF  State  In  The  Ministry  Of  Agricuture  And  Irrigation (  Shri

 Annasaheb  Shinde)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  In  some  of  the  State  such  Corporations  have  been  set  up  and  are  operating.  The

 s2rvices  of  the  Food  Corporation  of  Irdia  are  still  bzing  availed  of  in  certain  States  even  though
 their  owa  Corporation  have  started  functioning

 (c)  &  (d)  The  response  from  the  State  Governments,  who  have  set  up  their  own.  Corpora-

 10%,  for  absorption  of  the  surplus  staff  of  the  Food  Corporation  of  India,  has  not  been  so  far

 Siisfactory.  Hlow2ver,  efforts  continue  to  be  made  to  persuade  these  States  to  absorb  as  much

 of  the  F.C.I.  surplus  staff  as  possible  The  Corporation  is  presently  utilising  a  part  of  the  surplus
 sat  towards  the  handling  of  imported  foodgrains  The  possibility  of  expanding  the  activities
 of  the  F504  Corporation  of  India  consistent  with  the  objectives  and  functions  as  laid  dewn  in  the

 >i  (2) 3 372010115  Act,  1964  are  9508  explored  so  that  the  available  staff  is  fully  utilised.

 घरेलू  खपत  पर  चनो  के  निर्वात  का  प्रभाव

 7723.  को  ay  इशरते :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्य कया  आगामी  दो  वर्षों  में  ईरान  को  क्रमबद्ध से  पांच  लाख  टन  चीनी  का  निर्यात  करने

 का  निर्णय  किया गया  है  ;

 )  यदि  तो  क्या  इससे  हमारे  देश  के  लोगों  की  खपत  कीं  श्रावश्यकताश्रां  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  चीनी  की  खपत  पहले  ही  है  ak

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  को  पर्याप्त  मात्रा  में  चीनी  सिलने  से  उत्पन्न  कठिनाइयों  को
 किस

 प्रकार  दूर  किया  जायेगा
 ?

 कृषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़

 शर  उत्पादन  कौर  देश  के  इन्दर  खपत  के  लिये  उचित  न्यूनतम  ग्रावश्यकताओ्रों

 ध्यान  में  रखते  ga  निर्यात  करने की  योजना  बनाई  जाती  है  ।
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 Written  Answers  Vaisarha  8  i3u7  (Saka
 a  बितल्‍एबल्‍एइएल्‍एएएएएएएइयकयएएललककककशणतयए।”एइएएएएएएएएकटएएकिटएआस्‍2 एएल शवववलक-एललावल'कावलायानटक-नत-पाालकयलाय-वायययककननन लਂ ps

 छात्रावासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  किराने  की
 |  वस्तुएं

 तथा  खाद्यान्न  की  रियायती  दरों  पर

 सप्लाई

 7724.  श्री  के०  मानना

 चौधरी  रास  प्रकाशन

 क्या  समाज  कल्याण  फिर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  छात्रावासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  रियायती  दरों  पर  किराने

 की  वस्तुएं  तथा  श्रनियंब्नित खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  लिये  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  अ्रनुरोध

 है  ;  शौर

 यदि  तो  जो  वस्तुएं  सप्लाई  की  जाएंगी  उनका  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डो०  पी०  :  (=)

 जी  at  ॥

 सिविल  प्राप़्ति  तथा  सहयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मुख्य  नगरों  में  प्रावश्यक

 प्रबन्ध  करते  राज्य  सरकारों  को  लिखा  था  ।  प्रबन्ध  में  खाद्यान्न  वस्तु ग्र ों  )

 वनस्पति  तथा  प्रत्य  खाने  के  काफी  नहाने  कौर  कपड़े  धोने  का
 पंसारी  को  पुस्तकें  तथा  लेन  सामग्री  प्रौढ़  साइकिल

 कंट्रोल का  सुखे  न्रेटी  सेल  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  अन्य  वस्तुप्नों  को

 किये  जाने  की  है  ।

 अ्रन्तराज्यीय  नदी  जल  विवाद

 7725.  श्री  भान  सिह  दौरा  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  निंदा  जल  विवाद की  तरह  विभिन्न  नदी-जल  विवादों  के  मामले  में

 सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  पारस्परिक समझौते  कराने का  प्रयास  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ौर

 हरियाणा  कौर  उत्तर  प्रदेश के  बीच  समझौता  कराने का  प्रयासों  का  क्य

 परिणाम  निकला
 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  (att  केदार  नाथ
 az

 ध्  मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  राज्यों  के  गोदावरी  जल-विवाद  न्यायाधिकरण

 के  सम्मुख  उनके  दावों  पर  कोई  प्रभाव  डाले  गोदावरी  बेसिन  में  free के  न्यूनतम  कार्यक्रम

 हाथ  में  लेने  के  लिये
 कोई

 समझौता  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 हरियाणा  att  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  समझौते  के  में  स्थिति  इस  प्रकार

 पंजाब  we  हरियाणा  व्यास  परियोजना  के  परिणामस्वरूप  बटवारे  के  लिये  उपलब्ध

 जल  को  प्राप्त  करने  तथा  उसका  समायोजन  करने  के  सम्बन्धों  किसी  सामान्य

 समझौते पर  पहुंचने के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 जेल  28,  1975  लिखित  उत्तर

 हरियाणा  शौर  उत्तर  प्रदेश  :  1975  में  हुई
 भ्रन्तर्राज्यीय

 बैठक
 में  उत्तर  प्रदेश

 शर  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  इस  बात  पर  सहमत  हो  गये  थे  कि  आगरा  नहर

 की  कुछ  शाखा  नहरों  के  नियंत्रण  को  उत्तर  प्रदेश  से  हरियाणा  को  ट्रांसफर  करने

 के  सम्बन्ध  में  दोनों  पार्टियां  केन्द्रीय  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  के  निर्णय  को  मानेंगी  ।

 प्रस्तावित  नियंत्रण  के  ट्रांसफर  के  विभिन्न  पहलुओं  को  केन्द्रीय  जल  अ्रायो ग  में  जांच

 को  जा  रही  है  ।

 सम्बन्धित  बेसिन  राज्यों  के  बीच  जल  के  बंटवारे  के  बारे  में  भी  ग्रध्ययन  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 Land  Eroded  by  Rivers

 $7726.  SHRI  JAGANNATHRAO  JOSHI  :

 SHRI  ATAL  BEHARI  VAJPAYEE  :

 SHRI  R.  V.  BADE  :

 SHRI  HAMENDRA  SINGH  BANERA  :

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and,  Irrigation  be  pleased  to  states:

 (a)  Statewise  area  of  land  eroded  by  rivers  during  the  last  three  years,  year-wise;

 (b)  the  alternative  provision  of  land  made  for  these  who  lost  their  land  in  this  way  ;

 (c)  whether  any,  permanent  legislation  has  been  decided  upon  for  rehabilitation  of  such

 wersons  and  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  Statewise  steps  taken  to  check  soil  erosion  during  the  last  three  years?

 The  Deputy  Ministet  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Kedar  Nath  Singh)  :  (a)  to  (6).  The  information  is  being  collected

 from  the  State  Governments  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Tour  by  the  Assessor  Committee  Appointed  by  the  Narmada  Tribunal

 +7727.  Shri
 Phoo}  Chand  Verma:  Willthe  Minister  of  Agyviculture  and  Irriga-~

 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  an  Assessor  Committee  appointed  by  the  Narmada  Tribunal  toured  Madhya
 Pradesh  in  October,  1974;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  places  in  the  State  toured  by  it;

 (c)  whether  information  in  regard  to  the  tour  of  the  Assessor  Committee  was  not  given  to
 Ol  Uf af  tha  con the  Members  of  Parliament,  Legislators  and  public  representatives  द्  cor  10६ कलर  ned  areas;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  purpose  of  their  tour?

 Tke  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation
 (Shri  Kedar  Nath  Singh):  (a):  Yes;  Sir.

 (b)  The  Team  of  Assessors  visited  the  Tawa  Dam  and  Canals  under  construction,  Mahes-

 hwar,  Barna  and  Bargi  Dam  sites,  command  of  existing  irrigation  schemes,  several  farms  in  the
 ‘Narmada  Basin,  sites  of  flood  damage  in  Hoshangabad  town  due  to  floods  in  1973  etc.  during
 their  visit  of  Madhya  Pradesh  in  October-November,  1974.
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 Written  Answers  April  28,  1975:

 --€c)-&  {(d)-The  Narmada  Water-Disputes-Fribunal  is  a  judictat  body  similar  to  a  court  and

 its
 proceedings

 ate  regulated  by  the  inter-State  Water  Disputes  Act,  1956  and  the  rules  framed

 thereunder.  The  programme  of  the  visit  of  the  Assessors  to  various
 places.i

 in.  Madhya  Pradesh:

 was  drawn  up  by  the  State  Government.  which is  one  of  the  parties  to  the  dispute  and  was  appro-

 ved  by  the  Tribunal.  The  visit  was  made  with  a  view  to-  study  the  conditions  at  the  dam  sites:

 and  the  ‘projects  proposed  for:  irrigation,  cropping:  pattern  etc.

 भारतीय  डरो  निगम  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना

 7.728.  श्री  एस०  एम०
 :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  पहुं  बताने  कृपा  करेंगें

 कि

 भारतीय डरी  निगम  में  वर्ष  1974  कौर  1975  के  दौरान  प्रत्येक  श्रेणी के

 रिक्त पद  भरे  गये

 इन  पदों  में  से  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रंनुसुंचिंत  जने  जातियों  के

 लिए  झ्रारक्षित  किये  गये  थे

 प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  भ्रांरक्षितः  रिक्त  पद  रह  ;  ौर

 ग्रा रक्षित  रिक्त  पद  बिना  भरे  रह  जानें  के  कया  कारण  हैं  प्रौढ़  इन  पदों  के  भरे  जाने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  :  भारतीय डेरी  निगम  ने
 1974

 में
 21

 पद  श्रेणी
 कें  4,  तीसरी  श्रेणी  के  13  ate  चौथी  श्रेणी

 के  4)  भरे  थे  जब  कि

 1975  में  केवल  एक  पद  भरा  गया  है  ।

 अ्रनुसुचित द ों के लिये 5 पद जातियों  के  लिये  5  पद  श्रेणी  का  1,  तृतीय  श्रेणी
 3  ae  चौथी

 श्रेणी का
 1  श्रारंक्षित किये  गये  जब  कि  भ्रनुसुचित  जनजाति  के

 लिऐ
 तृतीय  श्रेणी  का  एक

 पद  आरक्षित किया  गया  था

 तथा  यद्यपि  भारतीय  डेरी  निगम  अनुसूचित  जाति  के  उम्मं:दवारों  की  नियुक्ति

 करके  प्रथम  श्रेणी  के  तृतीय  श्रेणी  के  एक  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  3  पढों  को  भर  सकी  ।!  परन्तु

 1974  में  भ्रनुसूचित  जनजाति  से  उपयुक्त  उम्मीदवार
 न  मिल  सके  ।  1975  में  तृतीय  श्रेणी  का

 पद  जो  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  अनुसूचित  जन  जाति  का  उपयुक्त  उम्मीदवार  न

 मिलने  के  कारण  जनरल  कटेगरी  में  से  भरा  गया  भारतीय  डेरी  निगम  ने  विज्ञापनों  में  आरक्षण
 के

 विषय
 में

 सूचना  दे  दी  थी  ate  उम्मीदवार  भेजने  के  लिये  इम्पलाईमैंट  एक्सचेंज  कौर  अ्रनुसुचित

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  संगठनों  से  श्रीराम  किया  गया  था  ।  इन  श्रेणियों के  पदों  के  लिये

 सलेक्शन  बोर्ड  द्वारा  सामान्य  स्टेन्डर्डो  में  ढील  दे  दी  जाती  है  ।

 डो०ग्राई०जेड०  नई  दिल्लो  में  नल  कप

 7729.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा
 :  कया  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सेक्टर  डी  ath  ई  तथा  8  मंजिले  Fey  में  जल  सप्लाई को  बढ़ाने  के  लिए  डो  भाई ०-

 जेड०
 क्षेत्र  में  लगाया  गया

 नलकूप  इस
 बीच  चालू  कर

 गयी EQHtl  गयां
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 उत्तर वैशाख  8,  1897  )

 यदि  तो  कब  ;

 यदि  तो  उसे  ait  तक  चालू  न  करने  के  कया  विशेष  कारण हैं  ;

 निर्माण  कार्य  कब  पूरा  किया  गया  कौर  जल  का  परीक्षण  कब  किया  गया

 श्र

 उसे  कब  तक  चालू  कर  दिया  जाएगा  क्योंकि  sata  निवासियों  को  यात्री  की  भारी

 कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  दलेर  :  हां  ।

 25-11-74  को  ॥

 उं पर्थ क्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  ।

 पम्प  हाउस  का  निर्माण  ड  बिजली  कनेक्शन  सहित  14-10-74  को  पूर्ण  हो  गया

 था  इसके  पश्चात्‌  नलकूप  का  विकास  तथा  नई  नमरपालिका.को  जल  का  नमूना  परीक्षण

 हेतु  भेजा  गया  |  परीक्षण  परिणाम  25-11-74  को  प्राप्त  ।.

 चाल  हो  चौंका  है  ।

 गेहूं  मलय  नीति

 7730.  श्र  डी०  डी०  देसाई  :

 थ्रो  श्री कि दान  मोदी  :

 कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  की  हाल  हो  की  गेहूं  मूल्य  नीति  के  कारण  कुछ  राज्यों  के  किसानों  में  कोई

 असन्तोष  हुमा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  अनाज  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  लाने  ले  जाने  पर  लगे  प्रतिबन्धों  के  कारण

 किसान  के  हित  को  और  हानि  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैँ  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०:दिन्दे)  :  शौर

 किसानों
 की

 संस्थाओं  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  भारत

 सरकार ने  गेहूं  के  जो  अधिप्राप्ति मूल्य घोषित मूल्य  घोषित  किए  उनसे  अधिक  ace  निर्धारित किए  जाने  चाहिएं  ।

 पौर  नई  नीति  के  अधिप्राप्ति  में  वृद्धि  करने  की  बष्टि  से  गेहूं  के  तरन्त  राज्यीय

 संचलन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  गए  हैं
 ।

 है  कि  इससे  किसानों  के  हितों  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचेगी

 क्योंकि  उन्हें  जो  मूल्य  दिया  जा  रहा  है  वह  उचित  समझा  जाता  है  कौर  फसल  भी  west  हुई  बताई

 जाती है
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 facet  में  रिहायशी  मकानों  का  दुरुपयोग

 7731.  श्री  बनमाली  बाबू  :  क्या  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  बहुत  से  रिहायशी  मकानों  को  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  काम  में  लाया

 जा  रहा है

 क्या  इस  बारे  में  कोई  सरकारी  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 इन  मामलों में  कितनी  चेतावनियां दी  गई  हैं  कौर  कितने  मुकदमे  चलाए गए  हैं  ;

 (4) घ  रिहायशी  मकानों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  सरकार का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 निर्माण  शर  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag)  :  कुछ  रिहायशी  एककों

 का  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  रूप  में  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  प्रयोजन के  कोई  सामान्य  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  निगम ने

 अनुमोदित  कालोनियों का  सर्वेक्षण  था  तथा  3830  ऐसे  मामले ज  किए  जहां  रिहायशी
 मकानों  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के

 रूप  में  दुरुपयोग किया  जा  रहा  था
 ।  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण ने  यह  सूचित  किया  है  कि  दुऋपयोग  रोकने  के  लिए  उचित  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 पट्टे  पर
 दी

 गई  सम्पत्तियों  का  झ्रावधिक  मुआइना  किया  जाता  है  तथा  पट्टे  के  नियमों
 तथा

 विनियमों

 एवं  शर्तों  के  भ्रनुसार  किसी  प्रकार  के  दुरुपयोग  के  मामले  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली नगर निगम ने नगर  निगम  ने  3830  मामलों  में  चेतावनी  पत्न  जारी  किए  हैं  तथा  212
 मामलों

 में  मुकदमे चलाये  गये  हैं  ।  75  के  पन्त  तक  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 3200

 नोटिस
 किये  थे  में  मालिकों  तथा  दख  लकीरी  से  कहा  गया  था  कि  वे  कारण  बताएं  कि  दिल्‍ली विकास

 1957  की  घारा  29(  2)  के  साथ  पठित  धारा  14  के  अधीन  क्यों  न  उनके  विरुद्ध  मुकदमे  चलाए

 जाएं  |  इन से  1992  मामलों  पर  उपयुक्त  क्षेत्राधिकार  के  न्यायालयों  में  मुकदमे  चलाये  गये  हैं  ।

 शेष  मामलों  के  बारे में  या  तो  दुरुपयोग समाप्त  करवा  दिया  गया  या  न्यायालय में  मुकदमे  चलाने

 से  पूर्व  wit  अधिक  सबूत  एकत्र
 की

 जा  रही  हैं  ।

 कानून  के  मौजूदा  उपबन्धों  में  नान-कनफामिंग  प्रयोजनों  के  रिहायशी  भूमि  या

 भवन  का  दुरुपयोग  करने  के  विरुद्ध  सख्त  सज्ञा  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ।

 बताऊं  रोक  बिलासपुर  में  चोरी  मिलों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 7732.  श्री  राम  सहाय  पांड े:  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करें  कि  :

 क्या  बताऊं  ate  विलासपुर  में  निकट  भविष्य  में  दो  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?
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 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज़  :  उत्तर  प्रदेश  में  1250

 ito  टन  गन्ना  प्रति  दिन  पेरने  वालो  दो  नई  सहकारी  दोनों  जिनमें  से  एक  जिला

 ब्रदर्स  शर  रामपुर  में  स्थापित  करने के  लिए  क्रमशः

 31-1-74  तर  20-4-1974  को  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  ।

 लाइसेंसों  में  निर्दिष्ट  शर्तों  के  लाइसेंस  जारी  करने  की  तारीख  से  दो  ag

 के  भ्रमर  इन  चीनी  फैक्ट्रियों  को  स्थापित  किया  जाना  है  |

 mist  wie  बम्बई  विश्वविद्यालयों  में  विवर  विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  धन  को  गलत  कामों  में  लगाया

 7733.  थ्रो  aa  लिमये  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  आध्र  ale  बम्बई  विश्वविद्यालयों  में  श्रप्टावार  तथा  विश्वविघालय  अनुदान

 smart  के  धन  को  गलत  कामों  में  लगाये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकार कें  मानो हैं  ;

 क्या  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आ्रायोग  के  म्रधिकारियों  द्वारा  परिसम्पत्तियों  के  एकत्रित

 प्रकिया  जाने  के  बारे  में
 कोई  शिकायत  मिली

 ग
 (  |  )  क्या  चान्तलरों/कन्दोय  शिका  मंत्रालय  are  किसी  जांच  के  लिए  प्रयोग  दिये  पये  हैं  ;

 ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 > समाज  कल्याण  रोक  संस्कृति  मंत्रो  एस०  न्‌द्न क्  :  a

 पूचिश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग  द्वारा  भेजो  गई  सुचना  के  अ्न्थ्र  विश्वविद्यालय  के  विरुद्ध

 योग  से  प्राप्त  अ्रतु ानों  का  दुरुपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  ale  वधवा  विश्वविद्यालय  के  विरुद्ध  भवन

 निर्माण  पर  ब्रत्यधिक  ख  वां  करते  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  आयोग  ने  दोनों  विश्व  विद्यालयों

 के  साथ  यह  मामला  उठाया  था  ।  wrest  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  टिप्पणियों  की  ara  जांच  कर  रहा

 है  ।  बम्बई  विश्वविद्यालय  ने  सुचित  किया  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कार्यकारी  परिषद

 द्वारा  नियुक्त  को  गई  एक  सदस्यों  समिति  ने  श्रमी  तक  सपनो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।  झ्रादरणोय

 संसद  सदस्य  ने  एक  पत्र  नें  विश्वविघालय  तू  दात  आयोग  के  एक  अधिकारी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  रोप

 ams  थे  ।  उससे  विशेज  यदि  कोई  बताने  का  अनुरोध  किया  गया  ताकि  उनको

 जांच  की  जा  सके  ।  उनमे  मो  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 केन्द्रों  पुल  के  लिये  राज्यों  का  खाद्यान्न  का  योगदान

 7734.  को  दूत  कार  दामाने  :  कया  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fer

 क्या
 कुड  राज्य

 फेय्द्रोय  पूत्र  में  खाद्यान्न  देने
 के  लिए  अनिच्छुक  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 ag  रवी  फसल  को  वसूली  लक्ष्य  को  किस  प्रकार  प्रभावित  करेगा  ?

 i uv  7
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 a  el  a

 कच  तौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  श्रण्णासाहिब  पो  शिन्द े)  से

 अधिप्राप्ति  के  लक्ष्य  और  भण्डार  को  के  के  अंशदान  अधिशेष  राज्यों  की  सरकारों  से

 परामर्श  करके  निर्धारित  किए  जाते  हैं  जिसमें  सम्भावी  उत्पादन  श्र  उनकी  प्रान्तीय  झावश्यकताय्ों

 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  प्रौढ़  इस  प्रकार  तयशुदा  मात्रा  को  देने  में  किसी  भी  राज्य  की  ate  से  कोई

 भ्रनिच्छा  व्यक्त  नहीं  की  जाती  है  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  को  गई  बिहार  राज्य  की  बड़ी  सिचाई  परि  योजनाएं

 7735.  की  एस०  एस०  :  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यंह  बताने
 की

 कंपा
 क

 कि  बिहार  राज्य  को  उन  बड़ी  सिचाई  परियोजना ग्र ों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  पांचवी  पंचवर्षीय  जना

 में  शामिल  किया  गया  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag):  बिहार  की  पांचवीं  पंचंवर्षीय

 प्रोजना को अ्रभी को  अभी  afer  रूप  नहीं  दिया गया  है  ।  बिहार  सरकार  ने  अपनी  पांचवीं  योजना

 के  प्रारूप  में  सात  चाल  बड़ी  स्कीमों  के  अतिरिक्त  21  नई  बड़ी  सिचाई  स्कीमों  को  शामिल  किंया  है  ।

 इन  स्कीमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  was

 9541/75]  |  इन  परियोजनाओं का  कार्यान्वयन  इन  परियोजताश्ों के  तकनीकी  तथा

 भ्रामक  दृष्टिकोण  से  व्यवहार्य  पाये  जाने  तथा  राज्य  के  पास  इन  पर  लगाने  के  लिए  ध  न  की  उपलब्धि

 पर  निभर  करेगा  |

 य  एस  फार  पीस  प्रोग्रेस  हारा  खाद्यान  का  दान

 7736.  को  राजदेव  सिह  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रार  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यूनाइटेड  फूड  फार  पींस  प्रोग्रेस  कोआपरेटिव  फार  अमेरिकन  रिलीफ  ओवरी-व्हेयर

 के
 द्वारा  विस्तारित  किये  जाने  के  लिए  भारत  को  50,000  मींटरी  टन  खाद्यान्न

 का  दान  कर रहा है

 यदि  तो  सी  ०ए  कार £0  में  जो  व्यक्ति  हैं  उनका  विवरण  क्या  है

 क्या  सरकार  ने  उन  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  इस  कार्य  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिये  कार्यवाही

 की  है  जहां  इसे  उन  लोगों  में  वितरित  कियां  जायेगा  जो  पड  फार  वर्क  कार्यक में  भांग  ले  रहे  हैं

 क्या  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  सो  ०ए  ०श्रार०ई०  के  कार्य  संचालन  पर

 कोई ज  लगाई  हैं
 ?

 दिक्षा  झर  सनाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  हरविन्द

 यूनाइटिड  स्टेट्स  फूड  फार  पीस  प्रोग्राम  ने  भारत  में  फार  वर्क  कार्यक्रम  के  लिए
 केयर  को  80,000  मेट्रिक  टन  खाद्या्नश्रावंटित ead  हैं  ।

 भारत में  | केयर
 के  प्रधान  मिस्टर

 ग़लत  एस०  निदेशक हैं  ।  उनका पता
 केयर  वी ०  28,  ग्रेटर  नई  दिल्लो 110048  ।

 oe
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 (Te)

 खाद्यान्न  का  वितरण  राज्य  द्वारा  फूड
 फार

 वक  परियोजनाओं  के  माध्यम  से

 किया  जाता  हैं

 भारत  में  केयर  के  कार्यों  का  6  मान  1950  के  भारत-प्रमेरिंका  समझी

 द्वारा  किया  जाता  है  |

 उचित  को  tala  खोलने

 7737.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे  कि

 1974  से  लेकर  wa  तके  बाजार  में  इस  समय  दालों  के  मूल्य  कया  हैं  ;

 क्या  सरकार  देश  में  ate  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  पर  विचार  कर  रहो  है

 यदि  तो  इस  समय  उचित  दर  को  कितनी  दुकानें
 हैं  ote  इस  ad  कितनों  दुकानें

 सोली  जायेंगी
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  भ्रण्णासाहिब  पी०

 :  सुचना
 देने  वाला  एक  विंवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या एल८  Fo — -9542/75]  |

 ate  खाद्यान्नों
 के

 वितरण
 at

 उचित  मूल्य
 की

 दुकानों  की  स्थापना  करने  की

 जिम्मेदारी राज्य  सरकारों  की  होती  है  ।  राज्य  सरकारों  से  समय-समय पर  कहा  गंगा  है  कि  वें  जब

 कभी  आवश्यक हो  तब  उचित  मूल्य  की  नई  दुकानें खोल  लें  ।.  समय  देश  में  काग  कर  रही  उचित

 मृत्य  की  राशन  की  दुकानों  की  संख्या  2.  07  लाख  |

 दिल्‍ली  fama  प्राधिकरण  ढारा  निमित  कालो  नियों  में  प्रयास  सीमेंट  क  पाइपें

 7738.  को  चन्द्रिका  प्रसाद  :  कया  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (@)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निमित  उन  कालोनियों  के  नाम  क्या  हैं  बरसाती

 पानी  ड्रेन  पाइपों  के  रूप  में  सीमेंट  के  पाइपों  का  प्रयोग  किया  गया  है

 क्या  ये  पाइप
 खराब

 सिद्ध  हुए  हैं  wit  वर्षा-ऋतु  में  लगभग  सभी  फ्लैट  चूने  लगते हैं

 (7)
 Aw

 नया  सरकार  का  विचार  ऐसे  फ्लैटों  के  एलाटियों  की  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 qo  घि०  प्रा०  को
 अनुदेश  देने  का  है  कि  कह  सीमेंट  के  पाइपों  के  स्थान लोहे  के  पाइप  लगाए  ?

 (  (7)  दिल्ली निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर

 विकास  प्राधिकरण  की  ऐसी  कोई  कालोनी  महीं है  जहां  सीमेंट  फाइपों  की  पानी  की
 नालियों

 के  रूप  में  प्रयोग  किया  गया  हो  ।  किन्तु  यदि  संदर्भ  बरसाती  पानी  की  पाइपों  से  है  जिनके  द्वारा  टैरेस

 से  बरसाती  पानी  नीचे  तो  gee  लिए  एस्बेस्टास  सीमेंट  पाइप  का  प्रयोंग
 मान्य
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 Writer,  Answers  Ve.sakba  8.  137  (Sakay
 टि  कि

 मानक  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  कई  कालोनियों  में  एस्बेस्टास  सीमेंट  पाइपों  को

 साती  पानी  की  पाइपों  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  गया  है  ।  ये  पाइपें  दोषपूर्ण  सिद्ध  नहों  हुई  हैं  तथा

 इन  के  स्थान  पर  ढालू  लोहे  के  पाइप  लगाने  की  जरूरत  नहीं  समझी  गई  ।  कभी  कभार इन  पाइपों

 से  मकानों  के  ग्रन्थ  सील  areal  देखी  गई  है  लेकिन  यह  इस  कारण  है  कि  अ्रांबंटियों  द्वारा  टैरेस  को  साफ

 नहीं रखा  जाता  ।  इन  प  इयों  में  कूड़ा-कचरा डाल  दिया  जाता  है  जिस  से  वे  बन्द हो  जाते  हैं  ।

 को  दूर  करने  के  लिए  छड़  का  प्रयोग  करने  पर  कभी  कभी  कुछ  स्थानों से  पाइप  टूट
 जाते

 हैं  जिस  से  पानी  रिसने  लगता  है  |

 विश्वविद्यालय  के  गेर-ध्रध्यापकोय  कर्मचारियों  द्वारा  आन्दोलन

 7739.  श्री  सतपाल  कपूर  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  विश्वविद्यालयों  के  गैर-्रध्यापकीय  कर्मचारी  तीसरे  वेतन  आयोग  की

 सीटों  को  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  उनके  मामले  में  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया

 गया

 यदि
 तो

 इसके  मुख्य कारण  क्या  हैं  कौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  कौर

 विश्वविद्यालयों  के  गैर-श्रध्यापकीय  कर्मचारियों  के  मामले  में  तीसरे  वेतन  आयोग  की

 सिफारिशों को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नहल  :  से

 विश्वविद्यालयों  के  गैर-अध्यापन  कर्मचारियों  के  संगठनों  केन्द्रीय  तृतीय  वेतन  आयोग  की

 frat  के  ara
 पर

 वेतनमानों  को  परिशोधित  करने  के  लिए  ,  कुछ  श्रभ्यावे  दन  प्राप्त  हुए हैं  ।  केन्द्रीय

 तृतीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  के  समतुल्य  पदों  के

 लिए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  अधिकांश  श्रैर-भ्रध्यापन  कर्मचारियों  के  वेतनमान  पहले  ही  से  1

 1973  से  परिशोधित  कर  दिए  गए  हैं  ।  जहां तक  राज्य  विश्वविद्यालयों  के  कर्मचारियों

 का  प्रश्न  उनके  वेतनमानों  परिशोधित  करनें  की  जिम्मेदारी राज्य  सरकारों  की  है  |

 Books  Purchased  Under  Raja  Ram  Mohan  Roy  Scheme

 7740.  Shri  Sankar  Dayal  Singh:  Willi  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  value  of  the  books  rurchased  so  far  from  various  firms,  indicating  their  names  as
 also  the  value  of  books  purchased  from  each  of  them,  under  the  Raja  Ram  Mohan  Roy  Library
 scheme;

 (b)  whether  the  selection  of  these  books  has  been  made  by  any  selection  committee  and
 if  so,  the  names  of  the  members  thereof  and  the  number of  meetings  held  by  it  during  the  last
 two  years;  and

 (c)  language-wise  number  of  copies  of  each  of  the  books  purchased  and  how  these  books
 were  distributed ?
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 हतप्रभ  28,  1975  लिखित  उत्तर

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and
 in  the  Department  of  Culture  (Shri  D.  P  Yadav)  (a)  &  (0).  A  statement  is  attached.
 [Placed  in  Library  See  No.  L.T.-9543/75].

 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 तमिलनाडु  के  राज्य  श्रीवास  बोर्ड  को  लग

 7741.  को  शरीर  वो०  स्वामीनाथन  :  क्या  निर्माण  कौर  अ्रावास  मंत्री  यह  बताते  को  कपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  समाज  के  निर्धन  वर्ग  के  व्यक्तियों  को  मकान  देने  या  उनका  श्राइंटन  करने  के  लिए

 तमिलनाडू  के  राज्य  श्रीवास  बो
 को

 बोड़े  में  प्रतीक  राशि  के  ऋण  नहीं  दिए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  कौर  wa  राज्यों  की  तरह  मकानों  का  ्र  बंटन  करने  के

 लिए  तमिलनाडु  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  अल्प  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  को  कोई  सुविधा  नहीं  दी  गई

 तमिलनाडु  राज्य  में  कितने  भूमिहीन  श्रमिकों  निम्न  तथा  मध्यम  ora  समूह

 के  व्यक्तियों  को  भूमि  श्रांति  की  गई  है  प्रिया  मकानों  का  निर्माण  करने के  लिए  ऋण  दिया गया

 राज्य  में  धीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  हैं  ;  ौर

 (=)  इस  बारे  में  राज्य  में
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 या  वर्ष  1975  ae  1976 के  दौरान

 कितनी  सहायता  दी  जायगी  या  किन-किन  योजनाश्रों  का  क्रियान्वयन  होने  की  सम्भावना  है  wit

 भ्राता  बोले  द्वारा  राज्य  को  अब  तक  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  की  गई  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  से  (=)

 आवास  ats  एक  साविधिक  निकाय  है  जिसे  राज्य  सरकार  ने  अपने  प्र धि नियमन  के  अधीन

 पित  किया है  ।  बोर्डे का  संचालन  उस  अधिनियम  के  उपबंधों  द्वारा  प्रशासित  होता  है  ।

 यह  निर्णय करना  राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  उन्होंने  तमिलनाडु  ats  को  कितनी  ऋम

 सहायता  प्रदान  क  एना  है  ।  कपि  न्य  श्रीवास  बोड़े  द्वारा  तमिलनाडू  प्रवास  बॉड  क  ऋण  देने  रा

 प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 इस  मंत्रालय  की  प्रायः  सभी  सामाजिक  योजनायें  राज्य  क्षेत्र  में  हैं
 !  राज्य  क्षेत्र

 योजनाओं  के  लिए  जिसमें  ग्रानाई-शामिल  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को

 ऋणोंਂ  कौर  ी अ्नदान  के  रूप  में  दी  जाती  हैं  जो  किसी  यो  परियोजना  या  विकास

 शीष  विशेष  से  संबद्ध नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  इस  समेकित  सहायता  को  अपनी  श्रावश्यकताश्रों

 तथा  प्राथमिकियों  के  ग्रनुसार  विभिन्न  योजनाओं  श्र  परियोजनाओं  के  नियतन  करने  तथा  प्रयोग

 में  लाने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  तमिलनाडू  की  सभी  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के

 लिए  अन्तरिम  श्रनुमोदित  परिव्यय  55.  00  करोड़  रुपए है  । ~IN  x
 इस  बारे ब्र से  क  में  1974-75 तथा  1975-

 76  वर्ष  के  लिए  अ्रनुमोदित
 परिव्यय  4.  25  करोड़  तथा  5.  00  करोड़  रुपए  हैं  |
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 Written  Answers  April  28,  1975

 परिचय  बंगाल  aren  सिला  ETeT  वसूल  किया  गया  चावल

 7742.  श्री  रानी  सेन  :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चावल  मिलों  ने  पश्चिम  बंगाल  में  भारतोय  खाद्य  निगम  को  तुलना  में  अधिक

 चावल  वसूल  किया  है  ;

 इसको  देखते  हुए  वर्ष  1973-74  में  शौर  वर्ष  1974-75  में  चावल  मिलनों  द्वारा

 इसी  अवधि  में  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कितना  चावल  वसूल  किया  ;  कौर

 उक्त  अ्रवधि  में  पश्चिम  बंगाल  में  चावल  सिलों  ate  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  किस

 मूल्य  पर  वसूली की  थी  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  से

 पश्चिमी  ब गाल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  gro  मिल  मालिकों  पर  लेवी  के  अधीन  चावल  के  मिल

 मालिकों  रो  चावल  की  अधिप्राप्ति  की  जाती  है  जबकि  उत्पादकों  पर  लेवी  के  अधीन  धान  की  afer

 प्राप्ति  किसानों  से  की  जाती है  ।  चावल  के  मिल  मालिक  चावल  की  अधिप्राप्ति  नहीं  करते  हैं  लेकिन

 लेवी  वे  रूप  में  चावल  देते  हैं  ।

 खरीफ  1973-74  भ्रांत  1974-75  के  दौरान  मिल  मालिकों  पर  लेती  झर  उत्पादकों

 लेवी  क  अधीन  चावल  कौर  धान  की  गई  अधिप्राप्ति  Th  ब्यौरा  नोचे  दिया

 ह. (्रांकड़े  हजार
 मोटरी

 टन  चावल  में )
 ec  ee  ना  ए  ना

 1973-74  1974-75

 (  18-4-75

 ee  oy,
 तक )

 मिल  मालिकों पर  लेवा  63  98

 उत्पादकों पर  लेवी  96  91

 ey

 159  189

 भारतीय  we निगम  द्वारा  धात  पौ  चावल  दोनों  की  खरीदारी  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  अधिप्राप्ति  मूल्यों  पर  की  जाती है  ।  भारतीय
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 वैशाख  8,  1897  (  झक  लिखित  उत्तर
 ध  up  )

 खाद्य  निगम  द्वारा  ध.न  पर  उत्पादक  के  लिए  कौर  चावल
 पर  मिल॑  मालिकों

 पर
 लेवी  के  लिए

 दिए  गए  मूल्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 मति  क्विंटल )

 1973-74  1974-75

 धात  चावल  घान  चावल

 अमन  साधारण  70.0 0.0  112.20  74.00  118.29

 की

 बढ़िया  73.00  117.80  77.00  1.23.80

 बहुत  बढ़िया  कौर  एरोमेटिक  76.00  127.20  80.00  133.20

 अस  कौर  बोरो  66.70  112.20  70.790  118.29

 कपूरथला  प्लाट

 7743.  थ्रो  शरार ०  बालकृष्ण  पिल्ले  :

 को  एस  श्रोकास्तन  नायर  :

 am  निर्माण  ale  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  सरकार  के  प्लाट  को  सौंपने  का  निर्णय  wy  लिया  गया  था  ;

 क्या  इसे  राज्य  सरकार  को  सौंपने  में  कोई  देरी  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  श्योर  आवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दलबीर  fag)  :  से  इस  प्लाट

 के  भाग  को  केरल  सरकार  को  सौंपने  की  स्वीकृति  1967 में  जारी  को  गई  थो  ।  .  मारे  1971

 में  केरल  के  मुख्य  मंत्री  को  सुचित  किया  गया  था  कि  प्लाट  के  शेव  भाग  को  जैसे  ही  दिल्‍ली  पुलिस

 लाइन्ज़  खाली  कर  देगी  केरल  सरकार  को  सौंप  दिया  जाएगा  ।  दिल्‍ली  पुलिस  area  को  वहां  से

 स्थानान्तरण  करने  के  लिए  वैकल्पिक  आवास  ढहा  जा  रहा  है  |

 इंडियन  डेयरी  कारपोरेशन  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 7744.  श्री  ए०  के०  गोपालन :  कृषि  तौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  इंडियन  डेयरी  के  कर्मचारियों  तीसरे  वेतन  ware  की

 fear
 et

 के  oar  पर  संशोधित  वेतनमान  नहीं  दिए गये  हैं  ;  शर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 oe  ee

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  तथा  भ्र पने

 कर्मचारियों  को  संशोधित  वेतनमान  देने  के  संबंध  में  भारतीय  डेरी  निगम  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  बिचार

 कर  रही है  ।

 महात्मा  जवाहरलाल  नेहरू  तथा  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  नाम  पर  स्थापित  संस्थाएं

 7745.  को  समर  गह  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 सरकार  द्वारा  महात्मा  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  alt  नतीजों  सुभाष  चन्दर

 बोस  &  नाम  पर  किन-किन  संस्थानों  की  स्थापना की  गई  है  अथवा  किन-किन  संस्थानों  को  स

 दी  जाती  है  अरार

 उक्त  संस्थानों को  ष  1972-75 की  प्रविधि  के  दौरान  प्रत्यक्ष  रूप  से  कौर

 सहायता  के  रूप  में  कितनी  वित्तीय  सहायता  दो  गई
 ?

 सनाज  कल्याण  शरीर  संस्कृति  मंत्रो  एस०  बहन  शौर

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  शरीर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दो  जाएगा  |

 च्  173 यके  दो  व  उतरो जोत  में  नार तोप  खाद्य  fata  दारा  छेन्नो  किये  गये  श्रतुसुित  जाति

 अर  अनुचित  जनजाति  के  कर्मचारी

 7746.  शो  छत्रपति  wea  क्या  कृषि  झ्र ौर  पसीना  मंत्री  यह  बताने  को  किया

 करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1973  के  दौरान  उत्तरी  जोन  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों

 की  छंटनी  को  जिसके  फलस्वरूप  ततीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  सेवाशर्तों  को  समाप्त  कर  दिया

 गया

 यदि हां  ,  तो  कितने  कर्मचारियों  की  छंटनी  की  गई  श्र  उनमें  अनुसूचित

 श्रनसूचित  जनजाति वे के  कर्मचारियों  की  श्रेणी-वार  कौर  पद-वार  संख्या  कितना  है  शरीर  लेगो  के

 प्रत्येक  वर्ग  अ्रनुसूचित  जाति  ्रिनुसुचित  जनजाति  के  कोटे  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उनमें  ६2 1: ह

 कितनी  रही

 इस  संवर्ग  में  झ्रनुसुचित  जाति/श्ननुसुचित  जनजाति  के  अपर्याप्त  प्रतिनिधित्व  को  घ्यान

 में  रखते  हुए  वर्तमान  मामले  में  म्रनुसुचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  बनाये

 रखने  सबंधी  नियम  पर  विचार  किया  गया  कौर

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम

 अ्रनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  उन  कर्मचारियों  को  वापस  ले  जिनकी  छंटनो  कर  दी

 गई  थी  ar  यदि  तो  किस  तारीख  से  a  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 थि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पी०  :  कौर  (

 भारत  खाद्य  निगम  ने  उत्तरी  क्षेत्र  में  श्रेणी  3  के  790  कर्मचारियों की  सेवायें  समाप्त  कर  दी  थों
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 अर्धजल  28,  1975  लिखित  उत्तर
 ante

 कर्मचारी  1973
 के

 दौरान  मौसमी are  के  लिए  पूर्णतया  ग्र स्वा यी  आधार  पर  नियुक्त
 किए  गए  थे  ।

 इनमें  भ्र नू सूचित  जातियों  ake  अनुसूचित  जनजातियो ंके  146  व्यक्ति  थे  जिनमें  124  क्लासिकल  ग्रेड

 और  22
 तकनीकी  ग्रेड  में  थे

 ।
 खाद्य  निगम

 के  उत्तर  क्षेत्र
 में

 श्रेणी  3
 में  कुल  मिला  कर  अनुसूचित

 जातियों  के  कर्मचारियों  की  कोई  कभी  नहीं  है  ।  अलबत्ता  अनुसूचित  जनजातियों  के
 कु  छेक  चारियों

 के  बारे  में  कमी  है  क्योंकि  उनके  उपयुक्त  उम्मीदवार उपलब्ध  नहीं दै  ।

 (  art  क्योंकि  घ्ननुसुचित  जातियों  झर  भ्र तु सूचित  जनजातियों  कर्म  वासियों

 समझ  छंटनी  किए  गए  व्यक्तियों  aaa  रिक्त  स्थानों  के  प्रति  लगाया  गया  था  जो  कि  पूनिया  अ्रस्यायी

 श्र  क़ासमी  art  के  लिए  बनाए  गए  इसलिए  उनकी  पावों  तब  समाप्त  कर  दी  गई  थीं  जबकि

 काय  समाप्त  हो  गया  था  कौर  उनको  वापिस  लेते  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 गांवों  में  नलकूपों  कौर  हेण्डपम्पों  हारा  जल  सप्लाई

 7747.  शो  नो ति राज  सिह  चौधरी  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  में  ऐसे  कितने  समस्याग्रस्त  गांव  हैं  जिनमें नल  कूपों  प्रौढ़  हैण्डपम्पों  द्वारा जल  सप्लाई

 की  व्यवस्था की  गई  है

 (  aa  से  कितने  अथवा  कितने  प्रतिशत  गांवों  में  नियमित  जल  सप्लाई  की  व्यवस्था

 att

 नियमित  जल  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने

 विचार है  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  श्योर  श्रीवास  संचालक  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 Imposition  of  Land  Development  Tax  in  Hill  Areas

 7748  Shri  Pratap  Singh  Negi:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  land in  the  hills is  not  fertile  and  neither  pumps  can  be  installed  nor  any
 irrigation  facility  can  be  made  available  in  Tehri;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  why  land  development  tax  is  imposed  in  hill  areas  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation

 (Shri  Shah  Nawaz  Khan)  (a)  (b).  Certain  types  of  minor  irrigation
 Schemes  are  feasible  in  Tehri  Garhwal.  Land  development

 tax  has  been  imposed  by  the

 State  Government  uniformly  throughout  the  State  irrespective  of  the  fertility  of  land  or

 availability  of  irrigation  facilities
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 nO

 अभाव  राहत  गयी  कार्यक्रम  घौर  gar  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्र  कार्यक्रम

 7749.  थी  शरद  यादव  :  क्या  कृषि  घोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 फि

 क्या  अभाव  राहत  कार्य  कार्यक्रम  पौर  सुखा  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्र  कार्यक्रमों

 एकीकरण का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 कृषि  wiz  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ दास  :  कौर  योजना

 grit  द्वारा  स्थापित  कृषक  दल  ने  सुखा  wea  क्षेत्रों में  समेकित  कृषि  विकास  विषयक

 ar  रिपोर्टे  में  सिफारिश  की  है  कि  सामान्यतया  सूखे  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों

 के  कौर  राहत  सम्बन्धी  योजना को  एकीकृत  किया  जाये  ।  उन्होंने  सिफारिश  की  है

 कि  विकास  की  विशिष्ट  योजनायें  का  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  समेकित  विकास  के  लिये

 कालीन  नीति  तैयार की  जानी  चाहिए  ।  इसके  इनमें से  प्रत्येक  क्षेत्र के  लिये

 मानेंगी  योजनाओं  के  काफी  बड़े  क्षेत्र  होने  जिनमें  सावधानी  ara  किया

 जा  सके  प्रौर  श्रावश्यतानुसार  इनको  शुरू  करने  के  लिये  तयार  रखा  जाना  चाहिये  ।  ये  कायें

 स्थानीय  विकास  की  दी घं कालीन  नीति  के  अनुरूप  होने  चाहिएं ।  सरकार  ने  कृषक  दल  की

 रिपोर्ट को  प्रायः  स्वीकार  कर  लिया  कृषक  दल  की  सिफारिश  के  सरकार  कायें

 को  शुरू  करने  वाले  राज्यों  को  राहत  कार्यों  प्र  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  को  एकीकृत  करने

 के  जल्दी  में  तदर्थ  योजनायें  शुरू  करने  बजाय  सुखा  राहत  कार्यक्रम के  भ्रन्तर्गत

 भविष्य  में  किसी  प्रकार  के  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  शरू  करने  के  लिये  सक्षम  क्षेत्र  की

 उचित  योजनायें  तयार  करने  के  लिये  सुझाव  दे  रही

 महिलायें  के  कल्याण  के  लिए  घनसाली  का  नियतन

 7750.  थो  हरो  किशोर  tag  क्या  समाज  कल्याण  श्योर  संस्कृति  मंत्री  यह

 ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1975  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित
 उस  प्रेस  समाचार

 की
 कौर  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  महिला  संगठनों के

 महिला  संसद  सदस्यों  तथा  विभिन्न  व्यवसायों  की  मह्दिलात्ों  ने  यह  अनुभव  किया  है
 कि

 सरकार  चालू  वर्ष  के  जिसे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा

 है  महिलाओं  के  कल्याण  सम्बन्धी  योजनायें  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  झ्रावंटित  करने  के

 सम्बन्ध  में ऑ्रपने  बजट  उपबन्धों  में  उदार  नहीं  रही  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  घौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उपमंत्री  श्ररन्विद  नेताम )  :
 तथा  जी  सदा
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 पहले  at  योजनायें  हैं  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  जहां  कहीं  भी  सम्भव  है

 उन्हीं  योजनाओं  को  तीब्र  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  इस  वर्ष  महिलाओं  के  कत्तव्य

 तथा  अधिकारों  के  बारे  में  जानकारी  जागृत  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 S.C.  and  5.1.  Officers  in  Directorate  of  Education.

 7757.0  Shri  Chandra  Shailani:  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  posts  reserved  for  Scheduled  Castes  in  the  Education  Directorate,  Delhi,

 have  not  been  filled  according  to  their  reserved  quota  and  total  number  of  posts  in  the  depart-

 ment  and  the  number  of  Scheduled  Caste  employees/officers  among  them  and  the  quota  for  Sche-

 duled  Caste  employees/officers  in  Class  I,  Class  II,  Class  III  and  Class  IV;

 (b)  whether  out  of  18  posts  of  Deputy  Directors  there  is  only  one  officer  working  against
 the  reserved  posts;

 (c)  whether  some  of  the  Education  Officers/Assistant  Directors  of  Education  belonging
 to  Scheduled  Castes  are  quite  eligible  for  promotion  to  the  post  of  Deupty  Director  of  Education;

 (d)  reasons  for  which  action  is  not  taken  by  the  Administration  to  fill  up  the  reserved  posts;
 an

 {e)  the  time  by  which  appointments  against  these  vacancies  will  be?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  | 9 लि  P.  Yadav):  (a)  The  posts  in  the  Directorate  of

 Education,  Delhi  have  been  filled  from  among  Scheduled  Caste  candidates  as  and

 when  such  candidates  are  available.  According  to  the  latest  Government  orders

 15  per  cent  of  the  posts  are  to  be  reserved  for  Scheduled  Caste  candidates.  The  number  of

 posts  and  the  number  of  Scheduled  Caste  employees  among  them  in  the  Directorate  is  given  in

 the  statement  attached.

 (b)  There  are  only  eleven  posts  of  Deputy  Director  of  Education,  out  of  which  one  has

 been  filled  by  a  Scheduled  Caste  officer.

 (c)  There  are  two  Scheduled  Caste  officers  in  the  seniority  list  of  Assistant  Director  of

 Education/Education  Officer.  No  promotion  on  regular  basis  has  been  made  after  November

 1972  and  as  such  their  eligibility  or  otherwise  for  promotion  to  the  post  of  Deputy  Director  of

 Education  has  not  been  assessed.  Prior  to  November  1972  there  was  no  reservation  in  promotion
 for  Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe  candidates  among  Class  I  and  Class  II  officers.

 (0)  &  (e).  The  low  percentage  of  appointment  in  respect  of  Scheduled  Caste  candidates  is

 that  adequate  number  of  Scheduled  Caste  candidates  to  fill  up  the’  reserved  vacancies  were  not

 available  in  most  of  the  categories.  jLocal  Employment  Exchange  also  could  not  sponsor  the  re-

 qui  St it t  e  Dumber  of  candidates  in  certain  cases.  As  regards  Class  | है |  staff  there  is  a  joint  cadre  of

 all  the  Ministerial  staff  working  in  the  Delhi  Administration  and  there  is  no  separate  cadre  for
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 the  Directorate  of  Education.  However  the  unfilled  vacancies  are  being’  carried  forwar
 d  for  filling

 up  subsequently  from  among  the  suitable  Scheduled  Caste  candidates.

 Statement
 ee  अव

 Sl  Class  No.  of  posts  No.  of  S.C.  employ  %of  S.C,  to  the
 No  total  No.  of  posts

 a

 Class  I  467  15  %

 Class  IT  2 174  %

 Class  III  #  .  14865  458  %

 (other  than  Ministerial

 Class  IV  2968  538  18%

 0001  दि  em  ह  कक शयन का  es

 सेवा  faa  होने  वाले  सरकारो  कमेचारियों  के
 लिये  श्रावासन  बजाएं

 7752.  प्रो  दांकर  राव  सावन्त  :  क्या  निर्माण  ale  श्रावास  मंत्री  बंतान  की  कृपा

 करेंगे कि

 सेवा  निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  के  लिये  बनाये  जाने  वाले  मकानों

 की  कीमत क्या  है  ;

 इस  योजना के  अ्रन्तगंत  मकान के  fat  कौन-कौन  से  वर्गों  के  कर्मचारी

 हकदार  हैं  श्रौर  मकानों  की  लागत  Wal  करने  का  ढंग  क्या  है
 ?

 निर्माण  att  श्रावास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  faz)  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  दिल्‍ली  प्रशासन  के  नियंत्रणाधीन  केन्द्रीय  दिल्‍ली  सार्वजनिक

 सांविंधिक  तथा  स्थानीय  निकायों  ate  स्वायत्त  संगठनों  श्रादि  में  wet  करे  रहे

 वे  ध्यक्ति  जो  1-4-72  से  31-  3-75  की  अ्रवधि  के  दौरान  सेवा  fara  हुए  तथा  र  थ

 योजना  के  झारम्भ  होने  से
 पहले

 को  अपना  होम-टाऊन  घोषित  किया  gar  था  तथा

 योजना  के  ए ग्रन्तगत  विकास  प्राधिकरण  में  agar  पंजीकरण करवाया  हमा  वे  इन

 फ्लैटों के श्रावंटन के  श्रावंटन  के  लिए  पात्र होंगे  बशर्ते  कि  aden  प्रथवा  उसके  श्राश्रित  का  दिल्लीं  के

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  भीतर  we  कोई  रिहायशी  फ्लैट  नहीं

 सेवा  निवृत्त हो  रहे  सरकारी  कमंचारियों को  चार  वर्गों  में  रखा  गया  at  में
 c

 वे  श्राते  हैं  जिनकी  वार्धिक  श्राय  3,000  रुपये  से  श्रधघिक  नहीं  वर्ग  में  वे  are  हैं

 जिनको
 वार्षिक  ata  7,200  रुपये  &  भ्रंघिक॑  नहीं  वर्ग  ca  में  वे  श्राते  हैं  जिनकी  वार्षिक  ae

 7,201
 रुपये

 श्रोर  18,000 रुपये  के  बीच  में  तथा  वर्ग  में  वे  ma  हैं  जिनकी  वार्षिक  wa  सेवा

 निवृत्त  होने  से  पहले  18,000  रुपये  से  अधिक  थी  लेकिन  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  मध्यम  श्राय  वर्गे  कें

 अ्रन्तगंत  श्राएगी  थ  7,201  रुपये  से  18,000  रुपये  तंक  ॥

 wal  तक  फ्लेट  केवल  तथा  पग  वर्गों  के  लिए  उपलब्ध है  ।  वर्ग  के  फ्लैट की  लागत  37,000

 रुपये
 से  39,700  रुपये  के  बीच  जबकि वर्ग  के  फ्लैट कीं  aris  63,400 से  65,700  रुपये  कें

 बीच  होगी  ।  वर्ग  कं  ‘a  तथा  के  लिए  भुगतान  का  तरीका  यह  है  कि  कुल  लागत  कीं
 50  प्र८  wo

 एक
 मुश्त  तथा

 शेष  50
 प्रं०  कों  10  वर्षों की  बराबर  मासिक  किस्तों  में  देना  होता है  ।

 ज

 घ
 के  मामले  फ्लैट  को  कुल  लागत  श्राबंटन  के  समय  श्रदा  करनी  होगी  1
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 bend

 दिल्‍ली  fame  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गये  फ्लेट

 7753.  श्री  मुख्तियार  fag  सलिक :  क्या  निर्धाण  wie  ara  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगेकि  :

 दिल्‍ली  विकास  निगम  ने  31  1975  तक  मध्य  श्राय  निम्न  झाय

 जनता  तथा  सेनिकों  के
 लिये  फ्लैटों  जेसी  विभिन्न  श्रावास  योजवाश्ों  के  श्रन्तगंत  कितने

 ्  बनाये गये

 उपरोक्त  योजनाओं  की  लागत  क्या  र

 उपरोक्त  धन  किन  ख्रोतों  प्राप्त  किया

 निर्माण  शौर  वास  संत्रालय  में  उप-मन्त्री  दलबीर  faz)  :  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण द्वारा  विभिन्न  योजनाओं  के  अझन्तगेंत  31-3-1975  तक  निर्मित

 gael  की  संख्या  निम्नलिखित हैं  :--

 मध्यम  श्राय  वर्ग  9292

 निम्न  श्राय  11031

 जनता  5391

 975

 कुल  26689

 55.  32  करोड़  रुपये  ।  कटन ए

 प्रावास  योजनाशों  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  श्रावास  तथा  नगर

 विकास  जीवन  बीमा  निगम  से  प्राप्त  फ्लैटों  के  इच्छुक  खरीददारों  से  प्राप्त

 अग्रिम  पंजीकरण  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  चलाए  गए  बाण्डों  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  की  निधियों  से  की  जाती

 सिचाई  परियोजनाओं  को  मंजूरी  के  लिए  उत्तर  saa  सरकार  से  श्रम्यावेदा

 7754.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  कुछ  सिचाई  परियोजनाग्रों  के  बारे  में

 संजूरी  शीघ्र  देने  हेतु  वहां  की  सरकार  से  एक  अभ्यावेदन  मिला  है
 ।

 यदि  तो  ऐसी  सिंचाई  परियोजनाश्रों के  नाम  क्या  हैं  जिनके  सम्बन्ध में  मंजूरी  की

 आवश्यकता  श्रौर

 इस  मामले  में  अब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 कृषि  site  सिखाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार नाथ
 :  श्रौर  (@)  उत्तर

 सरकार  ने  1975  में  केन्द्रीय  जल  झ्रायोग  से  भ्रनुरोध  किया  था  कि  निम्नलिखित  स्कीमों

 को  प्राथमिकता  के  झ्राघार  पर  स्वीकृति  दे  दी  जाए  :--

 (1)  मध्य  गंगा  नहर

 (2)  बांध  को  ऊंचा  करना

 (3)  घाघरा नहूर  का  वाम  तट

 (4)  रोहिणी

 (5)  चित्तौड़ गढ़  जलाशय  ।
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 योग  ने  इन  स्कीमों  का  जांच  कार्य  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  आयोग  द्वारा
 राज्य  सरकार  से  परमं

 इन  परियोजनाओं  को  aaa  रूप  देना  कब  तक  सम्भव  होगा  |

 गुजरात  में  खा यास  उत्पादन  विषयक  संभावनायें

 7755.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  में  खाद्यान्न  उत्पादन  की  सम्भावनाओं  में  श्रभी  तक
 कोई  सुधार  नहीं

 हा

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  खाद्यान्न  के  उत्पादन
 की

 स्थिति  को  सुधारने

 के  लिये  उस  राज्य  में  क़षि  विशेषज्ञों  के  एक  दल  को  भेजने  का  यदि  तो  उसे कब  तक  भेजा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इसी  मौसम  में  खाद्यान्न  उत्पादन  को  सुघारने  के  लिये  राज्य  सरकार

 की  सहायता  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  ग्रोवर

 राज्य  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  राज्य  सरकार  को  फ़रवरी  कौर  1975  में  क्या

 सहायता  दी  गई  ग्रोवर  क्या  सुखा  से  प्रभावित  कुछ  क्षेत्रों  में  भूख  से  सोतों  के  समाचार  मिले  हैं  ?

 gra  ate  लिया  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  जी  हों  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  विशेष  श्रतुरोध  प्राप्त  होने  पर  इस  प्रकार  के  दल  भेजे

 जाते  गुजरात  राज्य  से  त+  इस  प्रकार  का  प्रन रोध  प्राप्त  नहीं  सा

 1975-76  वार्षिक  योजना  के  कृषि  क्षेत्र  में  विकास  संबंधी  कार्यक्रमों  के  प्रभावी

 रूप  से  क्रियान्वयन के  कुछ  पहलों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  2  ate  3

 1975  को  मध्य  प्रदेश  के  पश्चिमी  राज्यों  एक  क्षेत्रीय  बैठक  बम्बई

 में  हुई  थी
 ।  इस  बैठक  में  श्रागामी  खरीफ़ मौसम  के  दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  को  तेजी  से  बढ़ाने

 के
 लिए  उपायों  पर  विशेष  रूप  से  जोर  दिया  गया  था  ।  गुजरात  राज्य  से  खरीद  1975

 के  लिए  कृषि  खादानों  खरीद  कौर  वितरण  के  लिए  5  करोड़  रुपये  के  अल्पावधि  ऋण

 का  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  gat  इस  पर  विचार  हो  रहा

 के  दौरान भारत  सरकार  ने  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  द  1974-75

 गुजरात  राज्य  को  योजना  को  अग्रिम  सहायता  के  रूप  में  14.  14  करोड़  रुपये  की  धनराशि

 की  मंजूरी  दी  राज्य  सरकार  ने  रख  क्षेत्रों  में  भूख  के  कारण  हुई  किसी  मौत  के

 संबंध  में  कोई  सूचना  नहीं  दी

 भारतीय  कृषि  अ्रतुव॑त्रात  संस्थान  में  चावल  को  नई  किस्म  का  विकास

 7756.  थी  के०  सालाना :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान
 ने  चांवल

 की  ae
 किस्म  का  विकास

 किया  कौर
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 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  )  जी

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  संस्थान  द्वारा  कुछ  नये
 कल्चर  विकसित  किये  जा  रहे रहे  जो

 पहले  रिलीज  की  गयी  किस्मों  से  बेहतर  सिद्ध  हुए

 पूरा  2-21  ate  उन्नत  साबरमती  किस्म  के  बाद  भारतीय  कृषि

 अ्रनसंधान  संस्थान  द्वारा  चावल  की  कोई  नयी  किस्म  रिलीज  नहीं  की  गयी  पर  संस्थान

 ने  भ्र भी  हाल  में  चावल  की  कुछ  महीन  दानों  वाली  सुगंधित  अझर  महान  दानों  वाली  anf

 किस्मों  का  पता  लगाया  गये  किस्में  105 से  110  दिनों  में  पक  कर तयार  होती हैं

 पश्चिमी  क़सम  शादी  राज्यों में  सामान्य रूप  से  उगाने  के  लिए  इनमें  से

 दो  किस्मों  की  उपज  क्षमता  wie  उपयुक्तता  सम्बन्धी  मूल्यांकन  दृष्टि  से  की  जा  रही  जांच

 akan  चरण  में

 Quantity  of  Wheat  Sold  by  Farmers  and  Producers  and  Levy  Wheat  Procured  by
 Government

 51.0  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigatio
 be  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  wheat  brought  by  farmers  in  mandis  during  1974-75

 state-wise

 (b)  the  quantity  of  levy  wheat  procured  by  Government  at  official  rate

 (c)  the  quantity  of  wheat  sold  by  traders  in  open  market;  and

 (d)  the  extent  of  profit  earned  by  traders  from  open  market  sale  of  wheat?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  and  (b).  A  statement  showing  the  required  informa-
 tion  is  attached  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-9544/75.]

 (c)  A  quantity  of  1393.5  thousand  tonnes  of  wheat  was  available  with  the
 traders  for  sale  in  the  open  market

 (d)  It  is  not  possible  to  estimate  the  profits  made  by  the  traders  from  open
 market  sale  of  wheat  However,  with  a  view  to  checking  profiteering  by  th
 traders,  the  Government  of  India  had  fixed  Rs,  150  per  quintal  as  the  maximum
 price  of  wheat  for  sale  in  the  course  of  inter-State  trade  and  commerce  in  the
 surplus  States  of  Punjab,  Haryana,  Rajasthan,  M.P.,  U.P.  and  the  Union  Territory
 of  Chandigarh.  Some  of  the  State  Governments  had  also  fixed  the  maximum
 wholesale  and  retail  price  of  wheat.

 अन्य  राज्यों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  तिलहनों  की  पर्याप्त  सप्लाई

 7758.  सरोज  मुकर्जी
 :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  उत्तर  राजस्थान  तथा  गजरात  से  पश्चिम  बंगाल
 को  तिलहनों  की  सप्लाई  काफी  कम  हो  गई  है  क्योंकि  इन  राज्यों ने  तेल  निकालने

 के  लिये  मिलों  में  सरसों  की  पेराई  आरम्भ  कर  दी  है

 169.0
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 क्या  उक्त  कारण  से  पश्चिम  बंगाल  में  सरसों  के  तेल  की  कीमत  श्राशानुकूल

 स्तर  तक  नीचे  श्री  रही  कौर

 इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  सहायता  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय

 का  विचार  क्या  कार्यवाही करने  का

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  प्रभु दास  :  राज्य  से

 दूसरे  राउ  को  सरसों  के  बीज/तिल  लाने  ले  जाने  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  सामान्यतया

 पश्चिम *'  को  भ्रष्ट  राज्यों  से  तिलहनों  ate  तेलों  की  सप्लाई  प्राइवेट  तौर  पर  होती है

 चालू  वर्ष  के  शुरू  से  ही  पश्चिम  बंगाल  में  सरसों के  तेल  की  कीमतें  में

 गिरावट  नजर  झाई  राज्य  भाई  विभिन्न  केन्द्रों  में  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  की  भांति ही  नृत्यों

 में  गिरावट  भाई

 eu
 उपर्युक्त  को  दृष्टि  में  रखते  YQ  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राप्ती  नदी  पर  बांध  जलाशय  का  निर्माण

 7759.  श्री  वी०  कार  कया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राप्ती  नदी  के  जल  को  एकत्न  करने के  लिए  उसके  ऊपरी  क्षेत्र  में  बांध

 अथवा  जलाशय  के  निर्माण  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  योजना है

 Sy
 (a)  यदि  Tet  ,  तो  क्या  एक  दूसरे  स्थान  पर  जल  कुण्डों  परियोजना  waar  एक

 बसी  ही  परियोजना  को  त्याग  दिया  गया  कौर

 गोंडा तथा  बस्ती  जिलों  में  राप्ती  नदी
 का

 उपयोग  कैसे  किया  जायेगा
 ?

 कृषि  atc  सिंचाई  darn  में  उपमंत्री  केदार  न्य  शौर

 भारत  में  बड़ी  मात्रा  में  संचयन  क्षमता  वाले  स्थल  व्यवहार्य नहीं  हैं  ।  अध्ययनों से  पता  चला  है  कि

 नेपाल  में  संचयन  जिनमें  जलकृण्डी  भी  शामिल  व्यवहायें प्रतीत  होते  हैं  ।  नेपाल

 सरकार  से  दोनों  देशों  के  लाभ  हेतु  सहयोग  पूर्ण  विकास  कार्य  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 गया है

 गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  ने  राप्ती  नदी  की  बाढ़  का  विस्तृत  wera

 किया  है  atc  राप्ती  की  बाढ़  संस्थानों  से  निपटने  के  लिए  बाढ़  जलाशयों  के  निर्माण  के

 प्रतिष्ठित  उपांतिक  तटबंधों का  निर्माण  राप्ती  के  बाढ़  जल  का  घाघरा  में  व्यपवर्तन

 नदी  सुधार  कार्यों  तथा  गांवों  को  ऊंचा करने का  सुझाव  दिया  है  ।
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 अप्रैल  28,  1975  )  लिखित  उत्तर

 त्रिचि  स्थित  डालडा  कारखाने  सें  धनिकों  बी  संस्था  का  amar

 सिचाई  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा 7760.  शो  Udo  GHo  बतों  :  क्या  काव  और

 करेंगे कि

 क्या  उन्होंने 3  मान  1975  को  तारांकित  प्रश्न  सख्या  188  के  उत्तर  में

 बताया  है  कि  ज्यों  ही  डालडा  fafa  का  प्रबन्ध  मेसर्स  पेरूमल  एजेंसीज  लिमिटेड

 को  सौंप  feat  जायेगा  झ्र ौर  कारखाने  में  उत्पादन  आरम्भ  होने  श्रमिकों  की  समस्या

 हल हो  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई

 आशवासन दिये  गये

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  (#)  जी

 अनुपूरक  गश्त  के  उत्तर

 कर्मचारियों  की  समस्या ग्र ों  को  हल  करने  के  बारे  में  उन  नये  रोजगार

 संसाधनों  के  संदर्भ  में  उल्लेख  किया  गया  था  जिनकी  फैक्ट  के  फ़िर  से  चाल  होने  के  बाद

 पैदा  होने  की  सम्भावना  थी  ।  जिस  समय  पीछे  फ़ैक्ट्री  चाल  उस  समय  कार्य  कर  रहे

 कर्मचारियों  ने  *ग*स्वंच्छा  से  gar  होने  की  यीजनाਂ  के  श्रधीन  कम्पनी  की  सेवा  क  छोड

 दिया  था  इस  योजना  के  अधीन  प्रत्येक  ag  की  सेवा  के  लिए  13  महींने  का  बंधन

 देने  की  व्यवस्था थी  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हए  कौर  इसके  अलावा  इस  संबंध में  राज्य

 सरकार  द्वारो  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  आश्वासन  देने  का  वास्तव  में  कोई  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता है

 fang  में  ब्रह्मपुत्र  में  बाढ़

 61.  श्री  रोबिन  कोर्टों  :  क्या  कृषि  श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 ्

 ०
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  अप्रैल  [७75  के  टिफिन  में

 डिब्रूगढ़  में
 ब्रह्मपुत्र  नदी  में  पानी  का  चढ़ना  राजेश  एट  शीर्षक  से

 शित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गाया  है

 यदि  gt,  at  इसमें  की  गई  टिप्पणियों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 झोर

 )  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  धवाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  जी  att

 शौर
 भ्रम  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  10  1...  1975  को

 जबकि  न्र हमा पुत्र  का  जल
 स्तर  श्रचानके  ही  बढ़

 गया  था  नदी  में  बहाव  के  कारण  डिब्रूगढ़
 के  निकट  मथोला  में  axe  डी०  4800  विधमान  ठोकर  का  मिट्टी  का

 shat
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 Written  Answers  April  28,  1975

 ae  गया  था  कौर  उसके  उपरी  भाग  के  निकट  थोड़ा  सा  हिस्सा  ही  शेष  रहा  था  ।  ठोकर

 को  हुई  क्षति
 का

 2.  3
 लाख

 रुपये
 तक  होने  का  भरन सान भ्

 लगाया  गया
 है  I

 राज्य  सरकार  ने  क्षतिग्रस्त  ठोकर  के  स्थल  पर  लगभग  60  सीटर  लम्बी

 पत्थर  की  ठोकर  का  निर्माण  कायें  पहले  ही  हाथ में
 ले  लिया है  जो

 58.59  लाख  रुपये

 लागत  पर  स्वीकृत  मथोला  क्षेत्र  में  कटाव  के  प्रति  सुरक्षा  स्कीम  का  एक  भाग  है  ।  इस  ठोकर

 पर  कार्य  1975
 के

 मध्य  तक  पूर्ण होने  की  सम्भावना

 Shifting  of  Hostel  of  Sanskrit  Vidyapeeth  in  Vasant  Vihar

 7762.  Shri  Hiralal  Doda:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  orders  were  passed  by  the  former  Lt.  Governor  of  Delhi  to  shift

 the  hostel  of  Sanskrit  Vidyapeeth  being  run  in  Vasant  Vihar  from  that  area;  and

 (b)  if  so,  when  the  orders  were  given  and  action  taken  by  the  D.D.A.  in

 the  matter?

 of The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir
 Singh):  (a)Yes,  Sir.

 (b)  The  orders  were  passed  on  11th  September,  1974  and  in  pursuance  of
 these  orders  Show  Cause  Notice  was  issud  to  the  Sub-Lessee  on  17th  September,
 1974,  Meanwhile,  on  the  representation  of  the  Ministry  of  Edueation  and  Social
 Welfare  submitted  to  the  Lt.  Governor,  the  orders  were  reviewed  and  the
 hostel  has  been  allowed  to  continue  in  Vasant  Vihar  upto  the  3lst  of  December,
 1975.  They  have  been  asked  to  shift  to  the  new  site  allotted  to  it  by  the  DDA
 for  the  purpose  in  Haus  Khas  by  31st  December,  1975.

 सहट्मदाबाद को  सीसा  के  गांवों  को  निगम  की  सीसा में  शामिल  करना

 7763.  श्री  पो०  जी०  मावलंकर
 :  कया  निर्माण  श्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अहमदाबाद  नगर  निगम
 की

 सीमा  को  हाल  ही  में  बढ़ाया  गया  है  जिससे  पुर्व  कालीन

 दानी  लिमडा  गांव  को  नगर  क्षेत्र  में  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 क्या  दानी  लिमडा  की  ग्राम  पंचायत  ने  इसके  शामिल  किये  जाने  का  विरोध  किया  है

 तथा  इसके  विस्तार  पर  प्राप़्ति  की

 यदि  तो  ग्राम  पंचायत
 की

 मुख्य  आपत्तियां  क्या  हैं  att  इसके  क्या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  सरकार  की  कोई  प्रतिक्रिया  तो  वह  क्या  कौर

 क्या  सरकार
 का

 विचार  अहमदाबाद  की  बाहथ  सीमा  पर  स्थित  ऐसे  wea  क्षेत्रों  र

 गांवों  को  निगम  की  सीमा  में  शामिल  करने  का  है  ate  यदि  तो
 उनके  नाम  कया  हैं  तथा  ऐसा  कब

 किया  जायेगा  ऐसा  करने  के  कारण
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 बैशाख  8,  1897

 rp  एस्‍।एतएी  एटणणणडणणयणााणाणाण
 लिखित  उत्तर

 निर्माण  श्र  आवाय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  Tig)  हां  ।

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  1,  दानी  लिमडा  गांव
 उस  क्षेत्र  से  वस्तुओं

 की  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  तथा  चुगी  की  चोरी  को  रोकने के  एक  उपाय  के  तौर  भ्रहमदाबाद

 निगम  के  क्षेत्राधिकार  में  शामिल  किया  गया  था  ।

 हां  ।

 ग्राम  पंचायत  की  मुख्य  यह  थी  कि  दानी  लिमडा  क्षेत्र  को  निगम  के  सी  मा क्षेत्र

 में  शामिल  करने  से  पुर्व  पंचायत  से  परामर्श  नहीं  किया  गया  ।
 पंचायत  ने  राज्य  सरकार  को  यह  भी

 अभ्यावेदन  दिया  कि  उसके  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  आवश्यक  नगरीय  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  थीं  तथा

 लगभग  75  प्रतिशत  लोग  इस  समावेश के  विरुद्ध थे  ।  राज्य  सरकार  ने  आपत्ति  पर  विचार  किया

 लेकिन  उन्हें  अ्रस्वीकार कर  दिया  ।

 नगर  निगम  द्वारा  सीवेज  फार्म  के  शाहबादी  के  गियासपुर  राजस्व  सर्वेक्षण  संख्या  रान  पुर

 को  समावेश  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकार  ने  नगर  निगम  के  इर्दगिर्द के  क्षेत्रों  में

 चल  रही  औद्योगिक  तथा  विकासीय  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करने को  कहा  है  ।  इनके  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव  कौर  क्षेत्रों  को  नगर  निगम  की  सीमाओं

 में  मिलाने का  नहीं  है  ।

 एडमसिनिस्ट्ूटिव  स्टाफ  कालिज  कि  (.  प्रबन्  विकास  कार्यक्रम

 7764  दारद  यादव

 श्री  मच  दण्डवत

 wat  समाज  घ्राण  संस्कृत f=  way गण्य |  a  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  स्टाफ  कालिज  द्वारा  आयोजित  प्रबन्ध  विकास

 कार्यक्रम  में  साधारण  व्यापार  प्रबन्ध  कर्मचारियों  के  भाग  लेने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है

 झर

 कम्पनी  कानून  के  नियमों  तथा  संशोधनों  में  बार-बार  हुए  बहुत  से  परिवर्तनों का  उचित

 रूप  से  पालन  करने  के  लिये  निम्न  ग्रोवर  के  व्यापार  कर्मचारियों  की  शिक्षा  के  लिए  कम  खरोंच  वाले

 साधन  प्रस्तुत  करने  की  सरकार  की  कोई  योजनायें  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  तरल  कौर

 प्रशासनिक  स्टाफ  कालिज ara  आयोजित  कार्यक्रम  अपने  स्वरूप  में  निजी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 बड़े  उद्योगों  द्वारा  प्रचलित  कार्मिकों  के  लिये  होते  ये  पाठ्यक्रम  ae  उद्योगों  के  कर्मचारियों के

 लिए  नहीं  होते  हैं  ।
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 Written  Answers  Vaisakha  8,  1897  (Saka)

 a

 tat  कई  aq  विशिष्ट  संस्थाएं  तथा  संगठन  हैं  जैसे  राष्ट्रीय  औद्योगिक  इंजीनियरी  प्रशिक्षण

 लघु  उद्योग  प्रशिक्षण  राष्ट्रीय  उत्पादकता  नई

 दिल्‍ली  तथा  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  अर  जो  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  व्यापार

 प्रबन्ध  के  कार्मिकों  के  लिये  नियमित  कार्यक्रम  प्रायोजित  करते  हैं

 गुजरात  में  aga  किया  गया  धान  शौर  गेहूं

 7765.  श्री  डी०  डी०  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पिछले  खरीफ  मौसम  में  गुजरात  में  धान  कौर  के  लिये  रखे  गये  वसूली  लक्ष्य

 प्राप्त कर  लिये  गये

 यदि  तो  धान  wie  गेहूं  की  वसूल  की  गई  मात्रा  कितनी  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी०
 प्रौढ़

 खरीफ  विपणन  मौसम  1974-75  के  चावल  के  हिसाब से  15,000  मी०  टन  के  लक्ष्य  के

 गुजरात  में  अरब  तक  चावल  के  हिसाब  से  लगभग  10,600  मी०  टन  धान की  अधिप्राप्ति की

 गई  है  ।

 जहां  तक  गेहूं का  सम्बन्ध  रबी  विपणन  मौसम  1974-75  के  लिए  अधिप्राप्ति  का  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।  20,700  मी ०  टन  की  अ्रधिप्राप्ति  की  गई  थी  ।

 सिचाई  सुविचारों  के  लिए  गुजरात  को  केन्द्रीय  सहायता

 7766.  श्री डी
 डी०  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्र
 ने  वह  1975-76  में  गुजरात  में  सिचाई  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए

 कोई  सहायता दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  (eft  नाथ
 :  ate  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  श्र  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  विकास  के  किसी  विशेष  क्षेत्र

 अ्रथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  गुजरात  को  1975-76 वर्ष  के  लिए  32.  17.0  करोड़

 रुपये  की  ब्लाक  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 गुजरात  के  ग्रामीण  तथा  नगरीय  क्षेत्रों
 में  भ्राता  कार्यक्रम

 7767.  At  डी०
 डी ०  कया  निर्माण  घौर  श्रीवास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 में  कार्यक्रमों  के  लिए क्या  गुजरात  राज्य  के  ग्रामीण  तथा  नगरीय

 ज  1974-75
 के

 दौरान  कोई  धनराशि  आवंटित की  गई  कौर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 निर्माण  कौर  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  faz)  तथा  ).  योजना

 आयोग ने  गजरात  में  श्रीवास  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने के  लिए  ay  1974-75  के  दौरान  175

 लाख  रुपये  के  परिव्यय  का  शभ्रनमोदन  किया  है  ।  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मज़दूरों  को  स्थल  देने  के  लिए इस  राशि  में  32  लाख  रुपये  की  धनराशि

 शामिल है

 गुजरात  में  खाद्य  agal  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  za  कार्यक्रम  ।

 7768.  श्री  Sto  हू  देसाई  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे

 कि

 क्या  गुजरात  में  विभिन्न  खाद्य  वस्तु झ्र ों  के  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कोई  द्रुत-कार्य क्रम

 प्रारम्भ किया  जायेग  ait

 यदि  ह  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 कृषि  श्योर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अ्रभुदास  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  के  at  पर  सदस्य-पवन

 7769.  श्री  व्यालार  रथी  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्य
 क्या  केरल  के  तट  के रक  wae  मत्स्य-पत्तनों  का  निर्माण  करने  की  को ई

 याद  ता  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  हैं  are  इसकी  क्रियान्विति  की  दिशा

 में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  atk

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  घोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास
 जी  ह

 तथा  इस  परियोजना  में  कोचीन  में  गहन  समुद्री  मात्स्यकी  बन्दरगाह का

 विधि
 जम

 में  मध्यम  श्रेणी  की  मात्स्यकी  बन्दरगाह  ae  बेपुर  तथा  कलानौर में

 सीमित  मात्रा  में  माल  उतारने  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  है  ।  कोचीन  में  कार्य  हो  रहा  है  और  अधिकांश

 पा
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 भी  विचार  हो  रहा  है
 ।

 सरकार  को  इन  योजनाओं  के  लिए  निम्नलिखित  धनराशि  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ——oo

 रुपए )

 बन्दरगाह  का  नाम  स्वीकृत की  गई  नियुक्त की  गई

 राशि

 रु०  रु०

 1272.40  105.  60 1.  कोचीन

 विलियम  173.  00

 पोन्नानी  7  50

 बलियापटनम  13.  06  226.98

 कपूर  3  91

 कम् नानो रं  e  29.  J

 et  cee

 संस्कृत  तथा  पाली  भ  ISTH  संवर्धन  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 7770.  श्री  नारायण  चन्द  परिहार  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संस्कृत  तथा  पाली  भाषाओं  के  अ्रलग-श्रलग  संवर्धन  के  लिये  सरकार  ने  वह  1972-73,

 1973-74 तथा  1974-75  के  वित्त  वर्षों  के  लिये  किन-किन  स्वयं  सेवी  अ्रनूसन्धान  संस्थानों

 तथा  भ्रकादमियों  को  वित्तीय  सहायता  द्रोह

 उपरोक्त  वर्षों  के  दौ  रान  इनमें  से  प्रत्येक  निकाय  को  कथक-पृथक  कितनी-कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी  गई  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 और  :  भारतीय  विवेचनात्मक  पाली  शब्दकोष  केन्द्र  के  मामले  को  छोड़  संलग्न

 विवरणों  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  में  सूचीबद्ध  संस्थाओं  को

 दिये  गये  भ्रनुदानों  का  उपयोग  कुछ  संस्थानों  द्वारा  संस्कृत  के  अलावा  पाली  के  झ्रध्ययन  हेतु  किया

 जाता  है  ।  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  संस्कृत  कौर  पाली  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनुदानों  के

 पृथक  रूप  से  ब्यौरे  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 पर्वतीय  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  faa  सेल

 7771.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार :  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पैंतीस  क्षेत्र  में  सड़कों  के  निर्माण  सम्बन्धी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिये  उनके

 मंत्नालय  के  अ्रधघीन  कोई  सेल
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 यदि  तो  इस  सैल  की  रचना  का  ब्यौरा  कया  सनौर

 यदि  तो  क्या  ऐसा  कई  सैल  स्थापित  किया  जायेगा ?

 निर्माण  शर  श्रीवास  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  दलबीर

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  यह  मंत्रालय  मुख्यतया  भवन-निर्माण  से  संबंधित  है  ।  मत  रोड  सेल  बनाने

 की  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई

 सेरा इन  फिशरी  कोचीन  के  कर्मचारियों  से  शासन

 7772.  श्री  डी०  पो०  जदेजा :

 थी  अरविद  एस०  पटेल

 क्या  कृषि  ate  feats  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेराइन  फिशरीज  का चीन  के  कमंचारियीं  की  एसोसिएशन  ने  अपनी

 इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन  पेश  किया  है  कि  उनके  संस्थान  का  प्रबंध-कार्य  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 चलाया  जाना  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  fora  किया  गया  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज़  हाँ

 सरकार  उनकी  मांग  पर  विचार  नहीं  कर  क्योंकि  कृषि  ate  पशु  विज्ञान  संबंधी

 अनुसंधान  काय  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 of  पर  यह  भी  उल्लेखनीय  है

 कि  यह  संस्था  मान्यता  प्राप्त  निकाय  नहीं  है  ।

 Supply  of  Improved  Variety  of  Seeds  to  Farmers

 7773.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  failed  in  makin  g  arrangements  for  supply  of
 improved  varieties  of  seeds  to  farmers;

 (b)  whether  Government  are  i  n  a  position  to  meet  only  25  per  cent  of  the

 demand
 ;  and

 (c)  if  so,  steps  taken  to  increase  thig  percentage?

 |  9
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Prabhudas  Patel):  (a)  to  (c).  The  State  Governments  are  primarily  responsible
 for  organising  production  of  improved  seeds  and  distribution  to  the  farmers.

 All-India  Seed  Producing  Organisationg  like  the  National  Seeds  Corporation,  the

 State  Farms  Corporation  of  India  and  the  Tarai  Development  Corporation  also

 produce  improved  seeds  of  hybrids  and  high-yielding  varieties  of  various  crops
 of  all-India  importance.  Cooperative  agencies  and  private  seed  producing  orga-
 nisations  also  undertake  production  of  improved  seeds.  Requirements  of  im-

 proved  seeds  and  the  arrangements  made  for  their  production  and  distribution  are

 reviewed  in  the  half  yearly  Zonal  Conferences  held  with  the  State

 representatives  and  the  All  India  Seed  Producing  Organisations.  The  effective
 demand  for  improved  seeds,  after  taking  into  accouht  the  exchange  of  seeds
 ‘between  farmers  and  the  supplies  aranged  by  private  seed  industry  and  also  the

 periodicity  of  seed  industry  and  also  the  periodicity  of  seed  replacement,  has,  by
 and  large,  been  met.  In  the  case  of  bajra  seeds,  however,  there  was  some  shor-
 tage  in  1974-75.  Various  steps  have  been  taken  both  by  the  Central  and  State
 Governments  for  increasing  the  supply  of  high  quality  seeds.  A  National  Seeds
 Project  is  also  under  formulation  to  set  up  Regional  Seed  Corporations  which
 are  to  meet  the  much  larger  demand  for  seeds  anticipated  in  the  years  to  come.
 Under  this  Project,  State  Seed  Corporations  would  be  set  up  as  in  the  first
 phase.  Compact  areas  will  be  developed  and  brought  under  seed  production  by
 the  State  Seeds  Corporations  and  in  thig  the  National  Seeds  the Corporation,
 Agricultural  Universities,  the  State  Farms  Corporation,  the  State  Government  and
 Governmental  Agencies  as  also  farmers  located  in  the  compact  areas  will  parti-
 cipate.

 Dairy  Development  in  M.P,  and  Gujarat  during  Fifth  Plan

 7774,  Dr.  Laxminarayan  Pandeya.-  Will  the  Minister  of  Agriculture  and
 Irrigation  be  pleased  to  state  the  amount  of  money  allocated  to  Madhya  Pradesh
 and  Gujarat  in  the  annual  plan  of  the  Fifth  Five  Year  Plan  for  dairy  develop- ment  programme?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minist
 Prabhudas  Patel):

 ry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 The  financial  allcations  for  dairy  development  programme  in

 the  States  of  Madh  ya  Pradesh  and  Gujarat  for  the  year  1974-75  of  the  Fifth  Five
 Year  Plan  are  as  under:—

 I  Madhya  Pradesh  Rs.  34.76  lakhs
 2  Gujarat  Rs.  51.40  lakhs

 Proposal  for  opening  New  Central  Schools  in  MP.
 Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  n
 Pradesh  during  1974-75

 ew  Central  Schools  are  proposed  to  be  opened  in  Madhya
 and  1975-76;  and

 (b)  if  so,  the  locations  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 th  e  Department  of  Culture  (Shri  D,  P.  Yadav):  (a)  and  (b).  During  1974-75
 suggestions  were  receive  d  by  the  Kendriya  Vidyalaya  Sangathan  for  opening
 Kendriya  Vidyalayas  at
 But  as  the

 preliminary
 Singrauli  Colliery,  Jabalpur,  Rewa,  Dewas  and  Gwalior

 arrangements  for  opening  Vidyalayas  were  not  completed in  time,  no  Vidyalaya  was  opened  in  Madhya  Pradesh  during  1974-75.
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 1975-76  at
 Proposals  to  set  up  new  Kendriya  Vidyalayas  during  the  year

 Singrauli  Colliery,  Mhow  and  Bhopal  have  been  received.  The  decision  to  open

 a  Vidyala  दि र ya  at  Singrauli  Colliery  has  been  taken.  Thea £2NMe  OU nthar  turn UV  proposals  are

 under  examination.

 Irrigation  Projects  for  M.P.

 t  he  Min 7776.  Shri  G.  Dixit:  Will  VA  Ve  inister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  irrigation  projects  have  been  included  in  the  Fifth  Plan  to

 help  the  small  farmers  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah

 Nawaz  Khan):  (a)  and  (b).  Information  is  being  collected  from  the  State  Gov-

 ernment  and  would  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  चरागाहों  का  विकास

 7777.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 बंगाल  att  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  राज्यवार  चारागाह  विकास  क्षेत्र  का

 क्षेत्रफल  क्या

 इन  राज्यों  में  इस  बारे  में  राज्यवार  क्या  विशेष  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  गया

 है  ;  wit

 इस  कार्य  के  लिये  पांचवीं  योजना  अवधि  में  कितनी  नियत

 की  गई

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  से  भ्रपेक्षित

 सुचना  wea  की  जा  रहीं  है  प्रौढ़  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 मध्यम  तथा  निम्न  wr  वर्ग  के  फ्लैटों  के  लिये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में

 ताम  कराना

 7778.  श्री  सतपाल  कपूर  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 31  1975  तक  faecal  विकास  प्राधिकरण  में  कुल  कितने  लोगों  ने  मध्यम

 तथा  निम्न  ora  वर्ग  के  लिये  फ्लैटों  के  लिये  झपने  नाम  दर्ज  कराये  ;

 81.
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 1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  उपरोक्त  दो  वर्गों  के  भ्रन्तर्गत

 कितने  का  आवंटन  किये  जाने  की  सम्भावना

 ् 31  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  n  दौरान द  क  उपरोक्त  दो  वर्गों

 ewe  वर्षो-वार  कुल  कितने  फ्लैटों  का  आवंटन  किया

 31  1972  तक  उपरोक्त  दो  वर्गों  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  लोगों  ने

 अपने  नाम  दर्ज  करा  रखे  थे  ;

 (=)  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  नया  रजिस्ट्रेशन  खोलने  का
 कौर

 यदि  at  तो  इसका  क्या  भ्रौचित्य  है  जब  कि  जिन  लोगों  ने  पहले  से  ही

 अपने  नाम  दर्ज  करा  रखे  हैं  उन्हें  झ्र भी  तक  फ्लैटों  की  आवंटन  हेतु  पेशकश  नहीं  हुई  2?

 निर्माण  और  aaa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  उन

 कृत  व्यक्तियों  की  संख्या  जिनकी  मांग  31-3-75  तक  पूरी  की  जानी  निम्नलिखित है

 मध्यम  प्राय  वर्ग  निम्न  प्राय  वर्म  कुल्

 5,522  4,  675  10,197

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पग्रतूसार  एक  वर्ष  में  निर्मित  किए  जाने  वले

 फ्लैटों  की  संख्या  निम्नलिखित  बातों पर  निमार  करती  है

 (i)  इमारती  सामान  की  उपलब्धता  (ii)  निधियों  की  उपलब्धता  तथा
 सरि

 (iii)  फ्लैटों  की  बिक्री  से  धनराशि  को  मात्रा  क  t  प्राणी  त/पुर्वो क्त  कारण

 से  यह  निश्चित  रुप  से  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  एक  वर्ष  में  कितने  फ्लैटों

 के  प्रस्ताव दिए  जा  सकते

 वर्षवार  भ्रावंटित  फ्लैटों  की  संध्या  निम्नलिखित  है

 मध्यम  अय  वर्ग  निम्न  आय  वर्ग  कु

 ee  ee

 1972-73  2433  5823 3395

 1973-74  2410  4170  6580

 1974-75  263  213  476

 जोड़  6068  6816  1288 4

 at  1974-75  में  आवंटित  faa  गए  476  फ्लैटों  के  मध्यम

 के
 730

 फ्लैटों  तथा  निम्न  राय  वर्ग  के  1144  फ्लैट  मुक्त  किए  गए  हैं  तथा  की

 प्रक्रिया  में  हैं
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 लिखित  उत्तर वैशाख  8,  1897  )

 31-3-72  तक  मध्यम  राय  at  तथा  निम्न  ore  बग  श्रेणियों  के  अंतगर्त

 श  “2  rr
 पंजीकृत  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या तथा  जिनकी  मां  q  अभा  को  जाना  इ  स  प्रकार हैं

 कुल मध्यम  निम्न  प्राय  वर्ग
 re  te  a

 2414  8453  20867

 अकाथ
 a  रम्भ  करने  के  बारे  में  दिल्लो  सिवाय  wrrfe

 कि  |  AUG
 ह
 करण  ने श्रभी  तक  कोई नया  पंजीकरण

 निर्णय  नहीं  लिया  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिचाई  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सहायता

 oxy थ  अनादि  चरण  दास  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि ॥

 क्या  केन्द्र  ने  सिचाई  सुविचारों  का  विकास  करने  के  लिए  1975-76  में  उड़ीसा  को

 सहायता  दी  है  ;  श्र

 यदि  तो  तत्वतम्बन्धो  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 f m= \
 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  केदार  नाथ  (?)  ग्रोवर

 :  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  ate  भ्र नू दानों  के  रूप  में  दो  जाती  है  जो  विकास  के  किसी  विशिष्ट

 शीर्ष  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  उड़ीसा  के  लिए  1975-76  हेतु  स्वीकृत  ब्लाक  केन्द्रीय

 सहायता  32.  70  करोड़  रुपये

 चौथी  योजना  के  दौरान  पश्चिम  ama  में  मछली  पालन  के  लिये  नियतन

 7780.  श्री  इना  उरांव  :  क्या  te  सिचाई  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजना  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  मठली  पालन  के  लिये  कुल  क्रिस्टी  धन

 राशि  नियत  की  गई  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  ma  तक  क्या  कार्य  किया  गया है

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दास  :  चौथी  योजना  के

 केन्द्रीय  ale  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  के  पश्चिम  बंगाल  में  मत्स्य  का

 विकास  के  लिये  295  2.  57  लाख  रुपये  रोक  6.  21  लाख  रुपये  का  alder  किया

 गय  T

 क्षेत्र के  श्रन्तगंत  किये  गये  काय  के  सम्बन्ध  में  जानकारी एकत्रित  की  जा  रही  है

 ax  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  भ्रन्तगत  मुशिदावाद  जिले  में

 अन्तर्देशी  य  मात्स्यकी  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  बेज़वान  जिले  में  मत्स्य  पालन  विकास  एजेंसियों

 83.



 Written  Answers  Vai-atnu  B07  (Sakay

 का  कार्यों  शुरू  करने  कौर  रायचौक  में  मात्स्यकी  बन्दरगाह  हेतु  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  लिये  राशि

 निर्धारित की  गई  थी  ।  यह  सब  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित योजना  के  अन्तर्गत  6.  21

 लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  नामखा  में  फ्लोटिंग  जेट्टी  के  लिये  स्वीकृति  जारी  कर  दी  गई  है

 परन्तु  विभिन्न  कारणों  की  वजह  से  चौथी  योजना  के  दौरान  कोई  fara  प्रगति  नहीं  हो

 सकी  ।  प्रभी  कार्य  जारी  है  ।

 परिचय  बंगाल  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिये  द्रुत  कार्यक्रम  पर  खर्च

 7781.  श्री टुना  उरांव
 :  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 पश्चिम
 बंगाल  में

 वर्ष  1973-74  में
 ग्रामीण  रोजगार

 के  लिये  ट्रम  कार्यक्रम

 पर  246.71  लाख  रुपये  का  खर्चें  हमा

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  gata  विशेष  रूप  से  राज्य  सुन्दरवन

 क्षेत्र में  जिलेवार  किये  गये  कार्य  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  इन  जिलों  में  कितने  जन-दिवसों के  लिए

 रोजगार  उपलब्ध
 ;

 इस  योजना  के  अन्तर्गत वर्ष  1974-75 में  कुल  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  तथा  कितनी

 राशि  का  उपयोग  किया  गया  प्रौढ़  इन  जिलों  में  रोजगार  के  कितने  अवसर  पैदा  कें  गये  ;  और

 राज्य  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  1975-76  के  लिये  दी  गई  मंजूरियों  का  तथा

 जिलेवार  कार्यक्रम  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  से  .  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  शर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 पदम  नगर  के  समीप  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विवेकानन्द पुरी

 नामक  कालोनी  में  दुकानें  चलाना

 7782.  श्री  करके  जानें  :  क्या  निर्माण  ate  maa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पदम  नगर  के  समीप  विकास  प्राधिकरण  की  विवेकानन्द पुरी

 कालोनी  एक  श्रावासीय कालोनी

 यदि  तो  उस  कालोनी  में  कुछ  लोग  दुकानें  की
 ड्राई  क्लीनर

 की  कोयले  का  डिपो  तथा  जनरल  तथा  स्कूल  क्यों
 चला

 रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  आवासीय  कालोनी  सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 कौर

 तो  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है  ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :

 एक  रिहायशी  क्षेत्र  है  किन्तु  यह  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 की  कालोनी  नहीं  है

 ।
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 से  भवनों  के  उपयोग  को  बदलने  श्र  दुरुपयोग  करने  के  दिल्‍ली

 नगर  निगम  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा  347  के  अधीन  अ्रभियोग  चलाए

 aga  योजना  में  निर्धारित  भूमि  उपयोग  के  उल्लंघन  के  लिए  दिल्ली  विकास  निगम

 प्राधिकरण  द्वारा  कार्यवाही  area  कर  दी  गई  है  तथा  8  मामलों  में  नोटिस  जारी  किए

 गये

 पंजाब  के  लिये  चोरी  का  अतिरिक्त  कोटा

 सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की 7783.  थ्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कृषि

 कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  केन्द्र  सरकार
 ने

 पंजाब  के  लिये  चीनी के  कोटे  में
 वृद्धि  कर  दी  wk

 यदि  तो  गत  तिमाही  के  दौरान  पंजाब  को  चीनी  का  कितना  अतिरिक्त

 कोटा  दिया  गया ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्ञाहनवाज़  ai):  शर

 जनसंख्या  के  आंकड़ों  कौर  खपत  संबंधी  पिछले  प्रतिमान  को  घ्यान  में  रखकर  पंजाब  सहित

 विभिन्न  राज्यों  के  लिए  लेवी  चीनी  के  मूल  मासिक  कोटे  को  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 वास्तव में  प्रत्येक  मास  fader  की  गई  aa  चीनी  के  कुल  मात्रा  के  aed  में  मासिक

 झावटनों  में  मामूली  समायोजन  किया  जाता  है  ।  पंजाब  के  मासिक  कोटे  को  2

 लाख  मी०  टन  को  बढ़ी  हुई  अखिल  भारत  नियुक्ति  के  में  बढ़ाकर  1975

 6,756  मी०  टन  कर  दिया  गया  है  जबकि  1975  तक  1.80  लाख  मी०

 टन  की  शेरगिल  भारत  मासिक  निर्मिति  के  संदर्भ  में  1974  से  उसके  बाद  तक  उनका

 मासिक
 कोटा  6080.05  मी०  टन

 पंजाब  को  1974-75  के  दौरान  सप्लाई  किया  गया  रासायनिक  उर्वरक

 7784.  श्री  रघुवर  दत  लाल  भाया  :
 कचका  whe.  कया  कृषि  कौर  सिचाई  wat  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  को  ay ay  1974-75
 >

 दौरान  कितनी  मात्रा  में

 रासायनिक  उर्वरकों  की  सप्लाई  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  :

 पंजाब  राज्य  को  वर्ष  1974-75  1974  से  1975  के  दौरान  केन्द्रीय

 ware  पूल  से  1,80,390  मीटरी  टन  एन०  पी०  शौर  के ०  वनस्पति  पोषक  तत्वों

 की  सप्लाई  की  गयी  थी
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 खाद्यान्न  चढ़ाने-उतारने  के  लिये  पत्तनों  यर  कार्य  कर  रही  मशीनें

 7785.  श्री  ata  सेठी  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्न  चढ़ाने-उतारने  के  लिये  बड़े  तथा  छोट  पत्तनों  पर  कार्य  कर  रही  बुखार

 नियो मै टिक  ग्रेन  डिस् चा जिंग  मशीनों  ate  ea  सहायक  मशीनों  की  संख्या  कितनी है  ;

 पत्तनों  पर  श्री  रहे  आयातित  खाद्यान्नों
 से

 भरे  जहाजों  के  जमा  हो  जाने
 की  समस्या  को

 दूर  करने  के  लिये  कितनी  मशीनें  श्रपेक्षित  हैं  ;  भ्रौर

 क्या  सरकार  ने  भी  कुछ  मशीनें  विदेशों  से  खरीदी  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 ?
 है

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :

 कलकता  कौर  कांडला  बंदरगाहों  पर  विभिन्न  प्रकार  की  146  खाद्यान्न  निकासी-मशीनें  कौर

 के  15  सेट  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 ate  जहाजों का  जमाव न  केवल  खाद्यान्नों
 को  उतराने  वाली  मशीनों  की  कमी

 के  कारण  न्  है  बल्कि  इसके  अन्य  कई  कारण  भी  हैं  जिनमें  चार्टर  किये  गये  जलपोतों की

 उनके  पहुंचने  का  घाटों  की  उपलब्धता  उतारे  गये  खाद्यान्नों  को  सम्भालने  भ्र ौर

 उनकी  निकासी  के  लिये  पर्याप्त  प्रबंध  शामिल  हैं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  कुछ  समय  पहले

 गाहों  पर  खाद्यान्नों  के  उतारने  से  संबंधित  व्यवस्था  की  समीक्षा  को  थो  ।  30  12  बहार

 मशीनों  ate  चेन  कन्वेयरਂ के  10  सेट  खरीदने  के  लिये  काडर  दिये  गये  हैं  ।  इनमें  17  वै क्यू वेंटर

 पौर  7
 बुखार  मशीने  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  कौर  उन्हें  चालू  भी  किया  जा  चुका  है  ।  आशा है  कि  शेष

 मरने  अगले  तीन  महीनों  के  अन्दर  प्राप्त  हो  जायंगी  ।

 सिचाई  सुविचारों  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 7786.  श्री  पो०  गंगादेव  :  कया  कृषि  शरर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या केन्द्र  ने  सिचाई  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  कप  1975  में  कोई

 सहायता दी  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  ara  :  शौर
 .  राज्यों को

 केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  कौर  भ्रनुदानों  के  रूप  में
 दी

 जाती  है
 जो

 विकास  के  किसी  विशेष

 क्षेत्र  या  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती
 ।  1975-76  के  लिए  उड़ीसा  को  32.  70  करोड़  रुपये

 की
 ब्लाक  केन्द्रीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  maar  आयोग  समिति  का  प्रतिवेदन

 7787.  श्री
 बंकर  नारायण  सिंहदेव  :  क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  कलकत्ता

 विश्वविद्यालय  सम्बन्धी  निर्णय  के  बारे  में  24  1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ५551.
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 इस  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  कलकत्ता

 विश्वविद्यालय  का  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  पास  यह  प्रतिवेदन  कब  भेजा  गया  ;  कौर

 उनके  विचार  शीघ्र  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (  प्रो०  एस०  कुल  :  कलकत्ता

 विद्यालय  के  पुनर्गठन  तथा  विकास  संबंधी  समिति  की  रिपोर्टे  3  1974  को  विश्वविद्यालय

 श्रन दात च्  आयोग  द्वारा  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  भेज  दी  गई  थी  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अनुस्मारक  भेजे  हैं  ।  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को

 भ्रत्तिम  ग्र चुस् मार कह  22  फ़रवरी  1975  को  भेजा  गया  था  जिसमें  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  से  रिपोर्ट

 संबंधी  टिप्पणियां  यथाशीघ्र  1975  तक  अवश्य  भेजने  के  लिए  कहा  गया  ।  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  रिपोर्ट  संबंधी  अपने  विचार  शीघ्र  भेजने  हेतु  5  1975  को  अनुरोध  किया  गया

 था  ।  राज्य  सरकार  को  विचार  शीघ्र  भेजने  के  लिए  श्रतूस्मारक  भेजा  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  में  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  की  गई  कार्य  वाही

 7788  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  सं  के  गत  सत्र  के  पश्चात  सरकार ने  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  गुजरात  में  कया  कार्यवाही

 की  है

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  यादव  :

 सुचना  एकत्र
 की

 जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 |

 Special  Financial  Assistance  for  Agricultural  Projects  10  Madhya  Pradesh  and

 Gujarat

 7789.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and

 Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  keeping  in  view  the  drought  conditions  in  Madhya  Pradesh  and

 Gujarat  Government  propose  to  make  provision  for  some  special  financial  assist-
 ance  for  the  agricultural  projects  during  1975-76  under  the  annual  plans  for  these
 States;  and

 (b)  if  so,  the  amount  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the
 i

 of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel):  (a)  and  (b).  The  budgeted  annual  Plan  outlay  of  Gujarat  for
 1975-76  is  Rs.  187.65  crores  which  includes  a  provision  of  Rs.  23.33  crores  for  the
 agriculture  sector  and  Rs.  37.50  crores  for  the  irrigation  sector.  The  Plan  outlay
 includes  also  a  specific  provision  of  Rs,  15  crores  for  drought  relief  programmes.

 The  approved  Plan  outlay  of  Madhya  Pradesh  for  1975-76  is  Rs.  215.36  crores,
 which  includes  Rs,  29.27  crores  for  the  agriculture  sector  and  Rs,  40.15  crores  for
 the  irrigation  sector.

 The  annual  Plans  of  these  States  for  1975-76  have  been  framed  keeping  in  view
 their  drought  conditions.  Apart  from  the  provisions  mentioned  above,  the  S

 tates will  also  be  receiving  assistance  from  the  Centre  for  agricultural  programmes
 under  the  Central  sector  and  Centrally  Sponsored  Schemes.
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 सम्बन्धी  ofata महिलाओं  के  दर्जें  सलज  val  चरवा  |

 7790.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौडा  :  क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  महिलाओं  के  दर्जे  सम्बन्धी  समिति ने  यह  कहा  कि  अधिकांश

 पुरुष  परिवार  में  श्रपनी  परम्परागत  श्रेष्ठ  स्थिति
 को

 त्यागना  नहीं  चाहते  तथा  घरेलू  काम-काज  में

 अपनी  पत्नियों  की  कोई  सहायता  नहीं  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने
 का  विचार  ह

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  र  उप  मंत्री  अरविन्द  नेताम )

 जी  हा  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  पुरुषों  कौर  स्त्रियों  के  कार्य  क्या  क्या  हैं  प्रौढ़  वे  क्या  होने  चाहियें
 ।

 इसे

 सामाजिक  स्तर  पर  निपटाना  जिसके  लियें  जनता  के  नेताओं  wk  स्वैच्छिक  संगठनों ने  मुख्य

 काय  करना  होगा  ।

 भारतीय  खाया  निगम  द्वारा  मूंगफली  को  खरोद

 7791.  को  डो०  बो०  चन्द्र गो डा  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  इस  आशय की  रिपोर्टे  मिली  हैं  कि  कुछ  राज्यों में  मूंगफली  की  खरीद

 के  सम्बन्ध  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भूमिका  सन्तोषजनक  नहीं  रही

 क्या  सरकार को  यह यह  शिकायत  भी  मिली  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम के  अधिकारी

 खले  बाजार  में  किसानों  से  मूंगफली  खरीदने  की  बजाय  गैर-सरकारी  व्यापारियों  से  मंगफली  खरीद  रहे

 ैं  कौर

 )  यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  है
 ?

 कृषि
 शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  से  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों पर  मूंगफली  की  खरीदारी  में  अनियमितताएं

 करने  के  सायन  भार पल गाए  गाए
 है  |  इन  शिकायतों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Drinking  Water  for  Rural  Areas

 71792,  Dr,  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amounts  allocated  annually  so  far  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  for

 making  arrangements  for  supply  of  drinking  water  to  rural  areas  facing  acute
 shortage  of  drinking  waters  and

 (b)  amounts  to  be  given  to  Governments  of  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and
 Gujarat  for  the  purpose?

 The  Deputy  Minister  in  the.  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir
 Singh):  (a)  During  the  Fifth  Plan  u Inder.  Lie the  Minimum  Needs  Programme  an
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 outlay  of  Rs.  44.85  crores  during  1974-75  and  Rs,  46.35  crores  for  1975-76  (tenta-

 tive)  was  approved  by  the  Planning  Commission  for  supply  of  drinking  water  to

 difficult  and  problem  villages.

 (b)  The  outlays  for  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  G  rat  are  given  below:—

 $$.  —
 (Rs.  in

 lakhs)

 State  Outlay  for  at ॥  है  ०  भा  4 5-76
 1974-75  (Tentative)

 Rajasthan  650  558

 Madhya  Pradesh  350  400

 Gujarat  250  300

 मिठाइयों  के  लिए  दूध

 7793.  श्री  रास  हेडली  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  उपलब्ध  70  प्रतिशत  दूध  का  उपयोग  मिठाइयां  बनाने  के  लिये  किया  जाता

 है  ;  कौर

 यदि  तो  मिठाइयों  के  लिये  उपयोग  में  लाये  जाने  वाले  दूध  को  उन  व्यक्तियों  को

 उपलब्ध  कराने  के  जिन्हें  उसकी  बहुत  श्रावश्यकता  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है
 ?

 कृषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  पटेल  )
 :  जी  नहीं  ।  मिठाइयां

 बनाने  के  लिये  दूध  का  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ।

 उत्पादित ga  की  लगभग  45  प्रतिशत  मात्रा  को  तरल  33  प्रतिशत  को  घी  बनाने  कौर  शेष  22

 प्रतिशत  मात्रा  को  मिठाई  बनाने  तथा  wea  दुग्ध  उत्पादों  के  निर्माण  के  लिये  काम  में  लाया  जाता

 है  ।

 गर्मी  के  महीनों  के  दौरान  अधिक  तरल  दूध  की  उपलब्धि  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 विभिन्न  राज्य  सरकारें  दूध  की  मिठाइयां  बनाने  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिये  दुग्ध  उत्पाद  नियंत्रण  area

 । को  लाग  करती  हैं  इसके  तरल  दूध  की  खपत  के  लिये  दूध  उपलब्ध  करने  के  लिये

 देश  के  शहरों  तथा  नगरों  में  डेरी  संयंत्र  स्थापित  किये  जा  रहे  दुग्ध  संयंत्रों  की  श्रावश्यकता  को  पुरा

 करने  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दुग्ध  श्रमिशीतित  केन्द्र  स्थापित  किये  जाते  ताकि  तरल  दूध  की  खपत

 के  लिये  अधिक  दूध  को  इकट्ठा  किया  जा  सके
 ।

 परिचय  बंगाल  A  श्रम  कल्याण  केन्द्र

 7795.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार :
 क्या  कृषि  we  सिचाई  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  पांचवीं  योजनावधि  में  सरकार  ने  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  के  17

 जिलों  में  सामान्य  श्रम  कल्याण  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  किया है  ;

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
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 क्या  गत  at  पश्चिम  बंगाल  स्थित  चापाडां  टु  झारग्राम  ]

 कलियाचक (  श्र  गंगारामपुर  पश्चिम  बंगाल  में  श्रम  केन्द्र

 खोलने  का  निर्णय  किया  ar  ;

 यदि  तो  वह  1974-75 में  मंजूर  की  गई  भ्र ौर  खर्च  की
 गई

 राशि  से  कितना  का

 ear  प्रत्येक  केन्द्र  कर्म
 चा

 रियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  रोक

 तत  हए
 Yo
 नाक  os

 ८  थि  विशेष  eq  से उक्त  अवधि  में  इन  केन्द्रों  में  हुए  कार्य  से  लासानी

 भूमिहीन  की  संख्या  क्या  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाहनव्यूज्  :  से  सुचना

 एकत्न  की  जा  रही
 है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 पणजी  में  जल  दूषण

 मोन  pee 7796.  श्री  व  tag  क्या  निर्माण  शोर  श्रीयाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सेनकोले  में  जुआरी  कृषि  रसायन  उद्योग

 समूह  से  निकल  रही  मल  frere  पणजी  में  पेय  जल  नदियों  शौर  धान  के  खेतों

 को  दुषित  कर  रहा  है  |

 क्या  उक्त  उद्योग  समूह  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  Uo  सी  o}

 यूनाइटेड  स्टील  श्राफ  पिट्टसवगं  अर  टोयोज  श्राफ़  जापान  के  सहयोग  से  चलता  है  ;  कौर

 यदि  तो  जनता  द्वारा  सब  तरह के  इस  जीवन  को  जोखिम का  विरोध  करने  के

 बावजूद  सरकार
 को  इस  बारे  में  चुप  रहने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 निर्माण  और  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दल बोर  जी  ati

 उपर्युक्त  उर्वरक
 प्लांट  को  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  वित  निगम

 से  कि  विश्व  बैंक  ग्रुप से

 सम्बद्ध  14,639,  630  डालर  की  सहायता  प्राप्त  हुई  डालर  ऋण  के  रूप

 में  तथा  3,639,630  डालर  साम्य  के  रूप  में  यूनाइटेड  स्टील  कार्पोरेशन  साफ़  पिट्सवर्ग

 द्वारा  इस  में  पूंजी  लगाई  गई  है  ।  मैसेज  टोयोज  इंजीनिर्यारंग  जापान  ने  इसमें  पूंजी  नहीं

 लगाई  हूं  लेकिन  परियोजना  के  मुख्य  ठे  केदार  हैं  ।

 जिलाधीश  गोवा  ने  कम्पनी  को  29  1975  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 133 के  प्रधान  नोटिस  जारी  किया  था  ate  प्रबन्धकों को  कहा  गया  था  कि  हिस्सों  रोजर्वायर  में

 ध्रबोनिया मुक्त  अपशिष्ट  प्रवाहित न  करें  तथा  वे  इस  प्रवाहित  अपशिष्ट  को  10  दिन
 वे

 भीतर  हटा  लें
 ।

 मामला  जिलाधीश  के  सामने  19  1975 को  पेश  gar  श्र  ag  मालूम ढा

 हैं  कि  जिलाधीश  ने  फ़ैक्टरी  को  बन्द  करने  के  आदेश  दिये  हैं  ।  जल  प्रदूषण  निवारण
 तथा  नियंत्रण

 के  केन्द्रीय  ate  ने  कम्पनी  को  यह  भी  निर्देश  दिये  हैं  कि  यदि वे  भारतीय  मानक  संस्था के  मानकों

 को
 अनुसरण  करें  तो  अपशिष्ट  को  तभी  समुद्र  में  प्रवाहित  कर  सकते  हैं  ।
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 {
 वैशाख 8,  1897  \  शक  ै  लिखित  उत्तर

 राज्यों  में  केन्द्रीय  राहत  कार्यो  निधि  का  वितरण

 7798.  श्री  शाक्ति  कुमार  सरकार  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 j
 ्  क्या  राज्यों में  केन्द्रीय  राहत  कार्य  निधि  के  वितरण  तथा  राज्यों  set  उसके  उपयोग

 के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  मंत्रालय  एक  निष्पक्ष  एजेंसी  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा

 है  ;  शौर

 यदि  तो  ऐजेंसी  के  बारे  में  तथ्य  कया  हैं  ale  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  कौर  सिलाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  तथा  we

 वित्त  आयोग  की  सिफ़ारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  प्राकृतिक  संकटों  से  उत्पन्न  खर्चे  को  पूरा  करने

 के  लिये  राज्यो  को  गैर-योजना  केन्द्रीय  सहायता  देने  को  पहली  नीति  को  1974  को  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  विंमान  नीति  के  अनुसार  राज्य  योजना  के  लिये  या  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  aris

 के  लिये  सहायता के  रूप  में  राज्यों को  झ्रावश्यकतानसार  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 ऐसी  afer  योजना  सहायता  पांचवीं  योजना वधि  में  राज्य  को  मिलने  वाली  सामान्य  योजना

 यता  केप्रति  दी  जाती  है  ।  प्राकृतिक  संकटों  की  राज्य  की  योजना  के  परिव्यय  की

 राज्य  की  संसाधनों  की  स्थिति  इरादी  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन  के  आधार  पर

 सहायता  को  निश्चित  किया  जाता  है  ।  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन करने  का  विचार  नहीं है  ।

 उड़ीसा  में  सुखा  राहत  व्यय  के  बारे  में  प्रतिबन्ध

 7799.  श्री  meta  सेठी :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ
 (  )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  राज्य  में  स्थिति की  गम्भीरता को  ध्यान  में  रखते

 हुये  सुखा  राहत  व्यय  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  ौर  शर्तों
 पर  पुन-विचार  करने  की  स्थिति  मे ंहै  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु  दास
 :  तथा  छटे  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राज्यों  को  प्राकृतिक  आ्रापदाश्रों  के  परिणामस्वरूप केन्द्र  की  भोर  से

 दा  जानें  वालों  गर-योजना  सहायता  देने  क  पुरानी  नति  1  1974  से  छोड़  दो  गईं  है  ।

 1974-75  से  राज्यों को  ऐसे  प्रयोजनों लिये  केन्द्रीय  सहायता  केवल  योजना  के  लिये  श्रीराम

 सहायता के  रूप  में  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  शादी  के  भ्रन्तगंत  जायेगी  ।  योजना  के  लिये

 इस  प्रकार  दी  गई  अग्रिम  सहायता  पांचदीं  योजना  के  दौरान  राज्य  को  देय  योजना  के  लिये  सामान्य

 सहायता  में  समायोजित कर  ली  जायेगी  ।  इस  नीति  के  पीछे  यह  सिद्धान्त  निहित है  कि  जो  राशि

 खर्च की  जाये  उसे  समाज को  स्थिर  कौर  उत्पादक  निर्माण  कार्यों  का  सुजन  करके  लाभ  पहुंचाया

 जाये प्रौढ़  राहत  कार्यों की  समग्र  विकास  योजना  का  प्रभिन्न  प्रेम  होने  चाहिये  ।  यह  महसूस  किया

 जाता  है  कि  इस  नीति  की  परिधि  में  प्राकृतिक  झा पदों  से  प्रभावित  राज्यों  को  पर्याप्त  केन्द्रीय  सहायता

 देना  सम्भव  है  ।  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  नीति  का  अनुसरण  करते  हुये  उड़ीसा  राज्य  को
 1974-75

 में  योजना  के  लिये

 91  करोड़  की  श्रीराम  सहायता  दी  गई  थी  ।;
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 Sritten  Answ  Vaisakha  &  i857  (Saka)

 **राइस  प्रोमो  Tar  सेस
 डिस्ट्रेस  इन  बेस्ट  बंगा लद  सस  के  |  |  a’  siti  से  समाचार

 7800.  श्री  ज्योति  बसु  क्या  कृषि  wie  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)
 उनका  ध्यान  24  1975  के  श्राफ  इंडियाਂ  के  नई  दिल्‍ली

 संस्करण  में  प्रोक्योरमेंट  डिस्ट्रेस  इन  वेस्ट  बंगाल  aes  से  प्रकाशित  लेख  की  शर

 दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  विस्तार  से  टिप्पणी  क्या  है
 ?

 कृषि  ग्रोवर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ण्णासाहिब  पी०  शिन्दे )  जी

 at  ।

 सरकार से  कहा  गया है  कि  F  इस  मामले  की  जांच  करें  कौर  सही  स्थिति

 जोकि  प्राप्त  होने  पर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तेल  उत्पादक  देशों  को  गेहूं  ौर  चावल  का  निर्यात

 7801.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  a  संस्कृति  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्री  डी०  पी०

 यादव ने  9  मा  1975  को  कटिहार  में  यह  बताया था  कि  भारत  तेल  उत्पादक

 देशों  को  गेहूं  wie  चावल  का  निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  जीत  करने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शौर

 बढ़िया  बासमती  चावल  की  थोड़ी  मात्ना  के  निर्यात को  छोडकर  भारत इस  समय  सरकारी  वितरण

 प्रणाली  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिये  खाद्यान्नों  का  आयात  कर  रहा  है  ।  डी०  पी०  यादव

 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कटिहार  में  यह  वक्तव्य  दिया  गया  था  कि  भारत  में  उपजाऊ  भूमि  बहुत

 बड़े  क्षेत्र  जार  उपलब्ध  जन  शक्ति  पर  विचार  करते  हुये  यदि  खेती  के  वैज्ञानिक  तरीके  अपनाये

 जाते  हैं  तो  भारत  खाद्यान्न  उत्पादन  की  दृष्टि से  श्रीशैल  देश  होना  चाहिये  शर इस समय इस  समय  खाद्यान्नों

 का  झायात  करने की  बजाये  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  ar  सकता है  ।

 विश्वविद्यालयों  कौर  कालेजों  में  पुस्तकालय  ate  कर्मचारियों

 बेसन-मानों  का  पुनरीक्षण

 7802.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :
 क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  at ने  2/3  1974  को  हई  अपनी  बैठक  में

 विश्वविद्यालयों और  कालेजों  में  ओं  कौर  अन्य  कर्मचारियों  के  बेसन-मानों  के  पुनरीक्षण  के
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 लिखित  उत्तर अप्रैल
 28,

 1975

 मामले पर  विचार  करने  के  लिये  आयोग  दारा  नियुक्त  समिति
 के  प्रतिवेदन  मद  संख्या  32  के

 विचार  किया  कौर  भारत  सरकार  को  सिफारिश  कराने  का  निर्णय  किया  था  कि  पुस्तकालय

 कालेज  तकनीकी  सहायक  शादी  के  वेतन  250-1  5-400  रुपये  से  बढ़ा  कर

 550-25-750-30-900  रुपये  कर  दिये  जायें  शर  सरकार  ने  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 स्वीकार  कर  लिया था  ;  शौर

 यदि  तो  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रनुसरणात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह

 कया  है  ?

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  अरुल  झर

 विश्वविद्यालय
 अनुदान  आयोग

 ने  कालेज  पुस्तकालय  सहायकों  कौर  तकनी की  सहायकों

 शादी  की  agora  शर  बेसन-मानों  के  बारे  में  कुछ  सिफारिश  है  ।  सरकार  उनकी  जांच  कर

 रही  है
 ।

 मंत्रालय  में  भ्रनुसुचित  जातियों  जनजातियों  के  wears  कर्मचारी

 7804.  को  पी०  एम०  सईद  :  क्या  निर्माण  श्र  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगें

 कि

 उनके  मंत्रालय  तथा  उससे  सम्बद्ध  अर  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  31  1974  को

 श्रेणी  श्रेणी  श्रेणी  तीन  ake  श्रेणी  चार  के  पदों  पर  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  अनुसूचित

 जनजातियों  के  wear  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  थी  ;

 इन  में  से  कितने  कर्मचारियों  ने  उस  तिथि  को  तीन  ag  की  पूरी  कर  ली  थी  ;

 कौर

 उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  कमेंचारियों  को  स्थायी  घोषित  न  किये  जाते  के

 कया  कारण  हैं  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विभोर  :  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 श्रनुचुचित  जाति/श्रनूसुचित  जनजाति  के  स्थायी  कर्मचारी

 7805.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  संसदीय  wa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनमें  विभाग  में  30  1974  को  प्रथम  द्वितीय  तृतीय  श्रेणी  तथा  चतुर्थ

 श्रेणी  के  पदों  पर  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कुल  कितने  अस्थायी  कर्मचारी  थे  ;

 इनमें  से  उनकी  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने उस
 तारीख  को  सेवा

 के
 तीन  वर्ष  पूरे

 कर  लिये  थे  ;  wc

 उपरोक्त  भाग  में  वर्णित  व्यक्तियों को
 स्थायी  घोषित  करने  क्या

 कारण हैं  ?
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 Written  Answers  April  28,  1975
 —

 निर्माण  शर  श्रीवास  तया  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo
 :

 संसदीय  कार्य

 विभाग  में  30-6-1974  को  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  अस्थायी  कर्मचारियों

 की  कुल  संख्या  नीचे  दी  गई  है
 :--

 en ee  ame

 जोड़  14

 लाा

 (@)

 t— 4

 जोड़

 स्थायी  पदों  की  के  कारण  |

 अनुसूचित
 waofsz
 स्वाद  जनजाति  कर्मचारियों  के  लिये

 टाइप  Lv  तक  क्विट रों  का  ध्रारक्षण

 7806.  श्री  पी०  Uqo  सईद  क्या  निर्माण  सनौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे

 कि

 कया  इस  समय  टाइप  कौर
 है |

 के
 सरकारी  saree के  जनरल  पूलਂ  में  भ्रनुसुचित

 जातियों  ate  अ्रनसूचित  जनजाति  के  सरकारी  कमर्चाररियों  के  लिए  5  प्रतिशत के  आरक्षण  की  भ्र नम ति

 क्या  गत  कुछ  वर्षो  में  किसी  समय  अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  सरकारी

 कम  चोरियों
 की

 यह  सुविधा  टाइप  iv  तक  बढ़ाने  पर  विचार  किया  गया  था  ;  श्र

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  को  oot  तक  क्रियान्वित
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  ak  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  दलबीर  fag) :  ऐसे  आरक्षण की

 प्रतिशतता  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  10  है  ।

 (a)  तथा  हां  1  1974  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  लेकिन  यह  arty

 पूर्ण  नहीं  gar  है  क्योंकि  भारत  सरकार  के  कुछ  मंत्रालयों
 से

 मांगे  गए  सांख्यिकीय  आंकड़े

 प्रभी  भी  ort  शेष  हैं  ।
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 निति

 उत्तर

 कृषि  र  सिलाई  मंत्रालय  में  धन  तु  नत  जातियों  ate  श्रतुसुचित  जनजातियों  के  तमंचा रो

 7807.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  a  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  तथा  उसके  सम्बद्ध  कौर  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  30  1974  को

 श्रेणी  तीन  कौर  चार  के  पदों  पर  नियुक्त  श्रतुसुचित  जातियों  अर  ग्रनुसुचित  जनजातियों  के

 अस्थायी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  क्या  थी  ;

 इन  में  से  feat  कर्मचारियों  ने  इस  तिथि
 को  तीन  वर्ष

 की
 सेवा  पूरी

 कर  ली  ;

 र

 उन्हें  स्थायी  घोषित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  से  जानकारी

 शुकप्रिय  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  से  चावल  को  तस्करी

 7808.  श्री  हरो  fag:  कया  कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  चला  है  कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र से  बड़ी  मात्ना  में  चावल  चोरी

 छिपे  बाहर  ले  जाया  जा  रहा  है  ;  शर

 यदि  तो  इसमें  किन  व्यक्तियों  का  हाथ है  ate  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 है  !

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  शौर

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  अनसार, केवल केवल  एक  मामले  में  जिसमें  ७ दल्ली  से  गुप्त  रूप

 से  एक  वेतन  चावल  बुक  किया  हुआ  पाया  गया  को  छोड़ कर
 केवल  चार  अथवा  पांच  छोटे-छोटे

 मामले  प्रशासन  के  ध्यान  में  पाए  1-1-75  से  15-4-75  की  अवधि  में  केन्द्र  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली

 में  4  मामलों में  9  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।

 fara  बेक  ऋण  परियोजना  के  श्रन्तगंत  ट्रैक्टरों  का  श्रावंदन

 7809.  श्री  डी०  पी०  जडेजा

 भरो  अरविन्द  UAo  पटेल  :

 am  कृषि  झोर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ऋण  परियोजना  के  pena  विभिन्न  राज्यों  को  ट्रैक्टर  भ्रावंटित  किये

 जा  रहे हैं

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  अंतगर्त  प्रत्येक  राज्य  को  कितने  ट्रैक्टर  आवंटित  किये

 गये  ;  कौर

 परियोजना  के  नियम  श्र  विनियम  क्या  हैं  ?
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 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  शाहनवाज़
 :  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  संघ  बैंक  से  द्वारा  साहाय्यित निम्न  राज्यों  में  ऋण  परियोजनाश्रों में  ट्रैक्टर

 घटकों  को  शामिल  किया  गया  है  ।  योजना  में  दिए  गा  ट्ट  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 rr  ानामणगणाधामणणनााम्यमााााधाधणणामाजातततााणणाजवावणकाणनाममाममणणकणामामनमममणतिमगणणणणणणणणणणणणणमण्णा्णााजतजजधाणत्तामतााााणााााा अ

 परियोजना  का  परियोजना  में

 दिए  गए  ट्रैक्टरों

 की  संख्या

 न  जप

 eee  विकास संघ  परियोजना  2,200

 पंजाब  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  परियोजना  8,000

 1,500 ऑ्रान्घ्न  प्रदेश  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  परियोजना

 हरियाणा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  परियोजना  6,000

 1,500

 कर्नाटक  श्रन्तर्राष्ट्रीय विकास  संघ  ऋण  परियोजना  2,000

 विभिन्न  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  ट्रैक्टरों  की  अधिप्राप्ति

 के  लिए  फिलहाल  अपनाई  जा  रही  पद्धति  के  भ्रन्तर्गत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  द्वारा  स्वीकृत  आधार

 पर  ट्रैक्टरों  तथा  के  नमूनों  के  संभरकों  से  दरें  मांगी  जाती  हैं  लाभान्वित

 किसानों
 से

 ट्रैक्टरों  के  genera  नमूनों  के  लिए  उनकी  पसन्द  ली  जाती  है  ।  किसानों की  कुल  पसन्द

 के  ara  पर  afar  श्राडेर  दिए  जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  जमा  मोटा  अनाज

 7810.  श्री  aaa  सेठी  :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 15  1975  को  उड़ीसा  राज्य  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों में  कितना

 अनाज जमा  था  ;

 क्या  उस  राज्य  में  भारी  कमी  कौर  सूखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मोटे

 mast  के  यह  भंडार  किसी  आपात  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं
 ?

 कृषि
 कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  शर  ig (@)

 उड़ीसा  में  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  कोई  भी  मोट  अनाज  नहीं  रखे  गए  हैं  क्योंकि

 उस  राज्य  की  कौर  से  मोटे  अनाजों  की  कोई  भी  नहीं  है
 |
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 भूमिहीन  श्रमिकों  की  ऋणग्रस्तता

 7811.  श्री  सेठी :

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 क्यां  कश्यप  ्  fas  weal  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क |  )  क्या  सरकार  का  विचार  भूमिहीन  विशेषकर  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  ऋणग्रस्तता  से  मुक्त  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इब्न  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  या  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  तौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  (#)  व

 झर  साहूकारी ;  कृषि  acme  विषय  भारत  के  संविधान की

 सातवीं

 अनुसूची की  राज्य  सुची  में  मद  संख्या  30
 के  रूप  में  सम्मिलित  किया  गया  है  कौर  राज्य  सरकारों

 से  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  अधिनियम  बनाने  की  की  जाती  है  ।

 कृषक  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  वित्तदायी  संस्थानों  की  नीतियों
 कौर  पद्धतियों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  a  जाती  है  ।  sae  fa  विकास  एजेन्सी  परियोजना  में

 कृषि  ऋण  से  भूमि  संक्रामण  तथा  पुनर्नवीकरण  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  ने  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 की  थी

 कौर  इसकी  सिफारिशें  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  उपयुक्त  कार्यवाही के  लिए  भेज
 दी  गई

 al  इनमें  aa  के  साथ-साथ  ये  भी  शामिल  हैं--सहकारी  ऋण  संगठनों  के  माध्यम  से  जनजातियों

 की  गोर
 से  ऋण  की  के  काय  शुरू  करना  उदार  ऋण  सुविदायें  प्रदान  करके  ऋण  से  शक्ति

 के  बाद
 अनुवर्ती  उपाय  सुलभ  ऋण  मुक्ति  न्यायालय  स्थापित  श्र  ऋण  मुक्ति शादी

 के  बारे  में  जनजातियों  से  सम्बन्धित  विद्यमान  विधियों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करना  ।

 जस-सूद  एसोसिएशनों  के  तुलना-पत्र

 7812.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  कया  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  की  तथा  राष्ट्रीय  खेल-कूद  एसोसियेशनों  के  तुला-पत्तों  में  उनकी  गेट

 पर
 टिकटों  की  बिक्री  से  oa  कौर  ग्न्य  साधनों  से  प्राय  का  बहुधा  कोई  उल्लेख  नहीं  होता  ।

 कलकत्ता  से  हुई  विश्व  टेबल
 ट

 जिस  प्रतियोगिता  के  लिए  गेट  पर  टिकटों  की  बिक्री  से

 ait  अन्य  साधनों  से  हुई  are  के  तुलना-पत्न  में  कया  gins  दिखाये  गये  हैं  तथा  विक्रय  खातों  कौर  अरन्य

 सूत्नों  में  क्या  vies  दिखाये  गये  हैं  तथा  यदि  ये  परस्पर  मेल  नहीं  खाते  तो  तुलना  पत्र  में  क्या  मर्द

 सम्मिलित  नहीं की  गई  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  स्तर  पर  खेल-कूद  एसोसिएशनों  के  तुलना-पत्तों  की  प्रति  वर्ष

 जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  लोक  लेखा  समिति  के  अ्रनुरूप  एक  समिति  स्थापित  किये  जाने  की  झ्रावश्य  कता

 पर  विचार किया  है  ate  यदि  नहीं तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 दिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  हरविन्द  नेताम  )

 भारत
 सरकार  केवल

 राष्ट्रीय
 स्तर  के  खेल  संघों  के  साथ  व्यवहार  करती है

 जब  कभी  भी  इन  राष्टीय  स्तर  की  संस्थानों  को  राष्टीय  चैम्पियनशिप  प्रथवा  अन्य  प्रतिय:/गिताझ्रों

 आयोजित करने  के  लिए  श्रमदान  दिए  जाते  हैं  तो  सम्बन्धित  खेल  प्रतियोगिताओं  aris  के  areas

 हुई  प्राय तौ  उसके  व्यय  के  सम्बन्ध  में  परीक्षित  लेखे  श्रमदान  प्राप्तकर्ताश्रों  से  निश़्चित  रूप  से

 प्राप्त  किये  जाते  हैं  कौर  उनकी  जांच  की  जाती  उन  परीक्षित  लेखा  विवरणों  के  apart  पर  यह  कहा

 जा र सकता  है  कि  टिकटों  की  बिक्री  एवं  sea  स्रोतों  से  हुई  प्राय  जो  यथाविधि  उनमें  दिखाया  जाता

 इस  मंत्रालय  के  पास  राज्य  स्तर  के  खेल  संघों  से  सम्बन्धित  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  |

 भारतीय  टेबल  टैनिस  संघ  द्वारा  भेजी  गई  सुचना के  aaa  कलकत्ता  में  फरवरी

 1975  से
 पूर्व हुई  विश्व  टेबल  चैम्पियनशिप के  सम  बन्ध  में  हुई

 a  "GR
 WIT  व्यय  के  प्रारूप लेखें

 बह  anit  हैं  कि  चैम्प  संयोजक  समिति  को  oa हुई

 रुठ

 1,  टिकटों की  बिक्री  32,  59,054

 सरकार

 को  देय  कों

 2  08.2  3.0  52,308 रायलटी (  +)  १  «८.  प्राप्त  होने  वाली  राशि

 परिवहन  उपसमिति  द्वारा  प्राप्त  होने  वाला  दान  2,500

 स्मारिका  विज्ञापन  2,  03,156

 बुलेटिन  विज्ञापन  7,500

 डायरेक्टरी  विज्ञापन  2,000

 स्टाल  2,06,041

 झंडी  राय  30,000

 टाई  बिक्री  प्राय  1,895

 ST,

 41,64,454
 —————  ee

 विश्व  टेबल  टैनिस  चैम्पियनशिप  आयोजित  करने  के  लिए  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण

 मंत्रालय  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं दी  गई  थी  ।  इन  लेखों  की  जांच  करना  भारतीय टेबल  टैनिस

 संघ  के  सक्षम  प्राधिकारियों की  जिम्मेदारी  है  ।

 राष्ट्रीय खेल  संस्थाएं  स्वायत्त  निकाय  हैं  ।  जेसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया

 सरकार  द्वारा  ऐसे  निकायों  को  दिए  गए  श्रन॒दानों  से  सम्बन्धित  परीक्षित  लेखों  की  सरकार  द्वारा

 निश्चित  रूप  से  जांच  की  जाती  है  ।  इसके  उक्त  अनुदानों  से  सम्बन्धित  सामान्य  शर्तों
 के

 न्ब्म  प्राप्त  करने  वाली  संस्थानों  के  लेखों  की  भी  भारत  के  नियंत्रक

 परीक्षक  उनके  विवेक  पर  जांच  की  जा  सकती  है  ।
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 गलत  अरार

 a  i  क  जाट लिए एएोगलएएययएयए।गतयतालीएतगाा ब  ि  व  ि
 वैशाख 8,  1897  )

 कैटिगरीज  श्री  नई  तली

 7813.  श्री  के०  एस०  मीटर  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  करेंगे  fH  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  कैम्ब्रिज  स्कूल  से  सम्बद्ध  प्राइमरीं  स्कूलों  के  कुछ  अध्यापकों को

 परेशान  किये  जाने  के  पश्चात्‌  कैम्ब्रिज  श्री
 निवीसपुरी

 में  विद्यमान  स्थिति  की  कौर  गयी

 कौर

 यदि  तो  तत्सबधी  तथ्य  कया  हैं  कौर  इस  स्थिति  में  संधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 की  गई  है/करने का  विचार  है
 ?

 शिक्षा  तर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डॉ०  पौं०  यादव  )
 :

 कौर  हालत  प्रशासन  के  ध्यान  मैं  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कैम्ब्रिज  स्कूल  गेंद-मान्यता

 प्राप्त  नर्सरी  कौर  प्राइमरी  के  कुछ  प्राध्यापक  25  197 5  से  हड़ताल पर  हैं  |  प्रबन्धकों

 द्वारा  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  एक  या  दो  अध्यापकों  ने  स्कूल  के  प्रिंसिपल  को  पीटा  था  तथा  उसके

 फलस्वरूप  प्रबंधकों ने  दो  अध्यापकों  को  निलम्बित  कर  जिनमें  से  एक  अध्यापक  को  शिक्षा

 निदेशक  की  स्वीकृति  से  निलम्बित  किया  गया  था  तथा  दस  रा  अध्यापक  गे  रम् मान्यता  प्राप्त  स्कूल  को  थी  ।

 प्रबंधक गैर  मान्यता  प्राप्त  शाखाओं  के  pearl  कौ  भीं  सेवा-शर्त  में  अर्थी  पूरब
 स्थिति

 wry  को  तैयार

 बशर्तें  कि  वे  भ्र ध्या पक  झपने  अशोभनीय  आचरण  के  लिए  क्षमा याच ता  दो  अथवा  तीन

 अध्यापकों  को  रखने  के  लिए  तैयार  नहीं  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सापेक्षता  के  सिद्धान्त  का  पढ़ाया  जाना

 7814.  श्री  ato  ato  नायक  :  कया  समाज  कल्याण  तौर  संस्कृति  मंत्री  यहं  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 जाता  है
 )  विश्व

 के  किन-किन  देशों  में  सापेक्षता  के  सिद्धान्त  को  मैट्रिक-पुर्व  की  कक्षाओं में  पढ़ाया

 ;  ak

 भारते  के  मैट्रिक  स्तर  को  सीनियर  कँम्त्रिज  या  कें  अन्य  देंशों  की  ऐसी  ही  समान

 कक्षाओं  के  बराबर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  भ्रीौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 तथ

 संस्कृति  विभाग
 में

 उप  मंत्री  डी०  पों०  :

 जहां  तक  सरकार  जानकारी  मैट्रिक  पर्व  स्तर  पर  सापेक्षता  का  सिद्धान्त  किसी  भी  देश  मैं

 एक  विषय  के  रूप  में  नहीं  पढ़ाया  जाता
 ।

 सापेक्षता  का  सिद्धान्त  प्रख्यात  गणितीय  दुरूहता  की  हैं

 इसलिये  हाई  स्कूल  के  छात्रों  के  लिये  इसकी  सिफारिश  करना  कठिन  है  |  अ्रधिकांश  देशों  में

 बुनियादी  संकल्पनाओं  के  गुणात्मक  पुत्रो  को  अच्छे  स्कूलों  की  उच्च  कक्षाओं  में  स्कूल  की  भौतिकी

 पाठ्यचर्या  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  1960  में  पैरिस  में  हुए  भौतिकी  शिक्षा  संबधी

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  मैं  सापेक्षता  की  प्रारम्भिक  रूप  मैं  लागू  करने  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।

 स्कूल  शिक्षा  की  104  2
 नई  पद्धति  के  लागू  हो  जाने  पर  भारत  में  स्कूली

 शिक्षा  का

 स्तर  भी  भ्रस्तर्राष्ट्रीय  स्तरों  के  समकक्ष  हो  जाने  कीं  सम्भावना  ।
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 Tis  weirs  Vaisakha  8,
 1897

 (Saka)
 pe

 Drinking  Water  in  Patna  Town

 7815,  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  shortage  of  drinking  water  in  various  mohallas  of  Patna  Town,
 the  Capital  of  Bihar,  hag  been  felt  with  the  onset  of  summer  season;

 (b)  if  so,  whether  any  assistance  has  been’  sought  from  the |  ह  ws  centre  by  the  Gov~

 ernment  of  Bihar  to  meet  the  crisis;

 (c)  if  so,  the  particulars  thereof;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Dalbir  Singh):
 (a)  to  (d).  The  information  is  being  collected  from  the  Government  of  Bihar
 and  will  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  on  rec  eipt.

 Loss  due  to  Hailstorm  in  U.P.

 7816.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  severe  storm  and  hailstorm  lashed  some  districts  of  Uttar  Pradesh
 in  the  last  week  of  March,  1975;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  districts  so  affected  ang  the  extent  of  foodgrains
 damaged;  and

 (c)  step  taken  to  help  the  affected  peasants,

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Prabhudas  Patel):  (a)  and  (b).  As  informed  by  the  State  Government  crops  in

 the  following  districts  of  U.P.  have  been  affected  by  hailstorm  in  the  month  of

 March,

 Azamgarh,  Gorakhpur,  Deoria,  Ghazipur,  Mirzapur,  Jaunpur  Manipuri;
 Allahabad,  Banda,  Shahjahanpur,  Bahraich,  Etah,  Dehrad  State;  Moradabad;
 Meerut,  Nainital,  Ballia,  Bijnor,  Sultanpur,  Fatehpur;  Pilibhit;;  Bareilly;  Gondo

 Jeleun;  Khari,  Muzaffarnagar,  Saharanpur,  Chemoli,  Lalitpur,  Agra;  Mathura;
 Bulandsehar,  Jhansi,  Kanpur  and  Etawah.

 About  19,000  villages  of  these  districts  were  affected,  of  which  crops  in  nearly
 600  villages  suffered  damages  to  the  extent  of  50  per  cent  or  more.

 (c)  The  State  Government  have  placed  funds  for  gratuitous  relief  and  Taccavi
 loans  at  the  disposal  of  districts  authorities  for  providing  relief  to  the  farmers
 where  necessary.  The  State  Government  will  also  provide  relief  by  way  of  re-
 miss  ion  suspension  of  land  revenue  according  to  rules.  No  coercive  action  is
 being  taken  by  them  in  realisation  of  Government  dues  in  the  affected  areas.
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 प  28,  1975  लिखित  उत्तर

 परिचय  बंगाल  में  कृ  शोग्य/उत्पादन  योग्य  भूमि

 7817.  श्री  एच०  एन०  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिम  बगाल  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  खेती  की  जाती  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  से  वहां  कुल  कितना  कृषि  उत्पादन
 कौर

 पश्चिम  वाली  में  att  कितने  मूल्य  की  विभिन्न  सामग्रियां कृषि  में  प्रयुक्त  की
 गई

 ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  भूमि  उपयोग  सम्बन्धी

 आ्रांकड़ों के
 1971-72

 के  पश्चिम  बंगाल  में  लगभग
 57

 लाख  हेक्टर
 क्षेत्र  में  खेती

 की  गई  थी  ।

 खाने
 Tart  मे
 cee  ग  वल  कौर  गेहूं  शौर  वाणिज्यिक  फसलों  में  पटसन  महत्वपूर्ण  फसले  हैं  |

 1971-72,  1972-73,  कौर  1973-74  के  दौरान  इन  फसलीं  के  उत्पादन  का  नीचे दे  दिया

 गया है

 उत्पादन  लाख  मीटरी  टनों  में

 किटी  amr  SS वर्मा

 चावल
 कारण

 गह  कुल  खाद्यान्न

 1971-72  65.08  78.56  34.  69: 9.21

 1972-73  57.15  6.88  27.12 67.72

 1973-74  vv  68  36.73 .  6.  30  65

 (7180  किलोग्राम  की  लाख  गांठे
 eee

 1971-72  के  धान  के  बारे  में  वास्तविक  ह
 जन  संबंधी  खादानों  की  कुल

 लागत
 कुल  फसल  क्षेत्र  की  लगभग

 90  प्रतिशत  लगभग  335
 करोड़  रुपये  भाई

 ।  भूमि

 युक्त  पट्टे  वाली  )  उपकर  कौर  कर  उपस्कर  म्यार  जामे  के  भवनों

 पर  होने  वाले  मूल्य  ह्वास  तथा  प्रदत्त  पूंजी के  ब्याज  को  शामिल  करके  धान  की  खेती  की

 १ लागत  लगभग  625  करोड़  रपये  कराई  है

 रासायनिक  उचित  का  उपयोग

 7818.  श्री  एव०  Tio  मुकर्जी  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1971-72
 से

 1974-75  तक
 कृषि  के  लिए  कुल  कितने  रासायनिक  उर्वरकों

 का

 उपयोग  किया  गया  ;  कौर

 उपरोक्त  अवधि  में  कृषि  क्षेत्र  में  खाद  बीज  शादी  की  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?
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 Written  Answers  April  28,  1975
 न

 कृषि  ait  सिचाई  मंत्रालय  में  झप  मंत्री  प्रभु दास  वर्ष  1971-72  से

 1974-75  तक  व्य-वार  कृषि के  लिए  उपयोग की  गई  रासायनिक  उर्वरकों  की  कुल  मात्रा इस  प्रकार

 है
 :--

 मीटरी  टनों  में )

 TE

 पी  के एन  एन--पी--के

 1971-72  *  17.98  5.58  3.00  26.56

 1972-73  18.40  5.81  3.48  27.69

 1973-74  18,29  6.50  3.60  28.39

 1974-75  e  e  18,  37  5.37  3.56  27.30

 वर्ष  1971  से  1974  तक  श्रलग-अ्रलग  वर्षों में  कृषि  क्षेत्र  में  कुछ  महत्वपूर्ण खादानों  के

 थोक  मूल्य  के  औसत  सूचकांक  का  विवरण  संलग्न  ।

 विवर्ण

 थोक  मूल्यों  के  अखिल  भारतीय  सूचकांक  का  arian  ated  सीरिज )  अधार  1961-

 62==  100

 ्
 डीजल  fared  श्रौजार  उवेरक  कीटनाशी

 दवाएं

 SATS

 1971  126.4  152.9  171.9  158  136.3  129.0

 1972  130.5  157.7  188.4  165  5  141.0  139.3

 1973  139.0  161.4  202.2  168  4  146.7  156.8

 1974  6  240.0  226.9

 a  re  oe

 दिसम्बर  1974 का  aaa

 श्रीनगर  में  आयोजित  किया  गया  श्रीवास  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 7819.
 श्री  गदा घर  साहा  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  5  जुलाई से  7  जुलाई  1974  तक  श्रीनगर  में  प्रायोजित  हु  ए  मंत्रियों  के

 की
 थीं  ; ने  कुछ  महत्वपूर्ण सीमा
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 बैशाख  8,  1897  लिखित  उत्तर

 rs
 यदि  तो  वे  सिफारिशें  झर

 9
 इन  सिफारिशों  पर  क्या  काय  वाही  की  गई  है

 निर्माण  और  ग्रा वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबोर  से  प्रवास  तथा

 नगर  विकास के  राज्य  मंत्रियों का  सम्मेलन  श्रीनगर  में  5  से  7  1973  में  gat था  नदी  1974

 में  ।  सम्मेलन  द्वारा  wi  गई  मुख्य  सिफारिशें  car  उन  पर  क्री  गई  कार्यवाही  का  एक  विवरण-पत्न  संलग्न

 |  ग्रन्यालय में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  |

 उर्दू  दाब्द्रकोष  असामियों

 7820.  को  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  श्री  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  श्री  मुख्तियार  tag  सलिक  :

 भी  प्रबोध  चन्द्र  : श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उर्दू  शब्दकोष  असामियों  में  कश्मीरियों  और  उनकी

 भाषा  के  बारे  में  कथित  आपत्तिजनक  बातों  के  उल्लेख  की  कौर  दिलाया  गया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :

 कौर  नामक  उर्दू  शब्द  कोश  का  19  वीं  शताब्दी  की  समाप्ति पर

 स्वर्गीय  मौलबी  सैयद  अहमद  देहलवी  द्वारा  संकलन  किया  गया  था  ।  उर्दू  चिद्यवानों द्वारा  इस  शब्द

 कोश  को  एक  मानक  कृति  के  रूप  में  माना  जाता  है  ।  क्योंकि काफी  बसें  से  यह  उपलब्ध नहीं  है

 इसलिये  विद्यवानों  के  तथा  साथ  ही  उर्दू  भाषी  जनता  के  तरक्की-ए-उर्दू  बोर्ड  इसका  पुनः

 मुद्रण  करने  का  निर्णय  किया  था

 सरकार  इसे  दुर्भाग्य  पूर्ण  समझती  हैं  कि  इस  शब्द  कोश के  स्वर्गीय  संकलनकर्ता ने  री  '

 प्रविष्टि के  अन्त मंत  इसमें  कुछ  शअ्रपात्तिजनक सामग्री  सम्मिलित  की  है  ।  इस  बात को  ध्यान  में

 रखते  हुप  मुद्रित  अनबिकी  सम्पूर्ण  प्रतियों  को  रोक  दिया  गया  है  त/कि  शब्दकोष  की  विषय-वस्तु  की

 समीक्षा  की  जा  सके  ॥

 दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  पुस्तकालयों  )  के  ग्रेड

 7821.  श्री  wan  सिह  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृष  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  दिल्‍ली  में  सरकारी  स्कूलों  के  ल्नाइब्रास्यवों  को  0-320  रु०

 का  वेतनमान  1  1977  से  था  शौर  तरकारी  प्राप्त  स्कूलों  के

 ब्रेरियनों  को  18  1963  से  उक्त  ग्रेड  दिया  गया  था  ;

 यदि  हां  ,  तो  इसके  कया  कारण हैं  ;

 इस  त्रुटि  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करते  का  विवार  है  ?
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 दिक्षा  प्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  कौर  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  डी०  पी०

 राजकीय  स्कूलों  के  पुस्तकालयों  को  150--320  रुपये  का  ग्रेड  1-4-1964 से  मंजूर  कि  या

 गया  था  तथा  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  पुस्तकालयों  को  वहाँ  वेतनमान  18-7-196  3

 से  मंजर  किया  गया  था  ।

 ate  :  पुस्तकालयों से  सम्बन्धित  भर्ती  नियमों  को  18-7-1963  को  संशोधित
 त

 तथा  प्राधसूचित  किया  गया  था  ।  इन  नियमों  के  marae  150--320  रुपये  के  वेतनमान  वाले

 पुस्तकालयों  के  पदों  के  प्रवरण  पद  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  है  जिन्हें  रुपये  के  वेतनमान

 में  तीन  वर्ष  का  कार्य  प्रचुभव थि  रखने  वाले  पुस्तकालयों  में  से  भरा  ।  राजकीय  स्कूलों  के  पात्र

 जूनियर  पुस्तकालयों  का  इस  मामले  को  विभागीय  पदोन्नति  समिति  सम्मुख  प्रस्तुत  करने

 के  पश्चात्‌  किया  गया  था  तथा  उन्हें  वेतनमान  1-4-1964  से  दिया  गया  जब  कि  सरकारी  सहायता

 प्राप्त  स्कूलों  के  पुस्तकालयों  को  यह  वेतनमान  18-7-1963  से  दिया  गया  था  ।  तथापि  स्थिति

 का  पुनरीक्षण किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  कोयम्बतूर  में  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाना

 7822.  गोमती  पाव  ता  कृष्णन  क्या  निर्माण  तौर  आवास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कोयम्बतूर  स्थित  भारत  सरकार  मुद्रणालय  में  115  कमेंट्री  श्रस्थापो  हैं

 यदि  तो  कया  उन्हें  स्थायी  बनाने  के  लिये  सरका  ए  ने  कोई  निर्णय  किया है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री
 दल बोर

 :  इस  प्रेस में  लगभग

 600  अस्थायी  कर्मचारी  है ं।

 तथा  मुद्रणालय में  365  स्थायी पद  उपलब्ध हो  गये  हैं जिन  पर  मुद्रणालय

 पात्र  अस्थायी  कर्मचारियों की  पुष्टि  करेगा  |

 पिकासो  कोग्रम्बतुर  के  कं  चोरियों  को  मकान  किराया  भत्ता  और

 तगर  प्रतिपूर्ति  भत्ते  को  संजरो

 7823.  श्रीमती  पचती  ऊकष्णतन  क्या  निर्माण  शरीर  mara  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारत  सरकार  कर्मचारी  कोयम्बतूर  ने  मंत्री  महोदय  को

 एक  ज्ञापन  घ्रस्तत  किया  जिसमें  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  ौर  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता

 मंजर  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  मुद्रणालय  के  को  छोडकर
 COIs  कोयम्बतूर  स्थित  wer  सभो

 सरकारी  कर्मचारियों को  मकान  किराया  भत्ता  कौर  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मिल  रहा  है
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 क्या  जीवन  निर्वाह  व्यय  की  अधिक  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुये  तमिलनाडू  सरकार

 ने  कोयम्बतूर नगर  पालिका की  सीमा से  16  किलोमीटर  दूरी  तक  स्थिति
 उपबनगरों

 में
 तैनात

 अपने  कर्मचारियों  को  भी  मकान  किराया  भत्ता  और  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  देने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  कोयम्बतूर  स्थित  aaa  प्रेस  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  र  नगर

 प्रतिपूर्ति  भत्ता  मंजूर  करने  के  बारे  में  सरकार  निर्णय  करेगी  ;  रोक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया  है  ?

 निर्माण  और  aaa
 मंत्रालय

 में
 उप

 मंत्री  दलबीर  :  हां  |

 यूनियन  ने  श्रतुरोध  किया  था  कि  भारत  सरकार  कोयम्बतूर  के  कर्मचारियों

 को  मकान  किराया  भत्ते  तथा  नगर  प्रति-कर  भत्ते  का  लाभ  उसी  प्रकार  से  स्वीकार  किया  जाय  जिस

 प्रकार  इसका  लाभ  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों  को  दिया  जाता  >  \

 मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिकर  भत्ता  उन  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को

 देय  है  जो  कोयम्बतूर  शहर  से  8  किलोमीटर  की  दूरी  के  भीतर  नौकरी  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 (=)  तथा  (a).  मामले  पर  विचार  किया  गया  तथा  यह  निर्णय  किया  गया  फ्र  मुद्रणालय

 के  कोयम्बतूर  शहर  से  8  किलोमीटर  से  अधिक  दूरी  पर  स्थित  होने  के  मुद्रणालय  के

 चोरियों  को  मकान  किराया  भत्ता  तथा  नगर  प्रतिकर  भत्ते  का  लाभ  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 बाहरी  क्षेत्रों  में  आयकर  दाताओं  को  सांविधिक  रामलिंग  से  वंचित  करना

 7825.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  कृषि  शर  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  शहरी  क्षेत्रों  में  प्राय  कर  दाताओं  को  सांविधिक  राशनिंग  के  क्षेत्राधिकार  से

 बाहर  रखने  के  प्रस्ताव पर  सरकार  विचार कर  रही  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  क्या  तके  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था के  क्षेत्र  को  संकुचित कर  देने  से  खाद्यानों  में

 बाजारी  को  बढ़ावा  नहीं  मिलेगा  ?

 कृषि  र  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  से

 (7)  सार्वजनिक वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  खाद्यान्नों का  वितरण  करने  जिम्मेदारी

 सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों

 की  होती  हैं
 ।  इस  समय  सांविधिक राशन  व्यवस्था  चावल  कौर  गेहूं  के

 बारे में  केवल  पश्चिमी  बंगाल  के  कलकता  शहर  प्रौढ़  प्रौद्योगिक  नगरों  के  दुर्गापुर--श्रासनसोल

 ग्रुप  चावल  के  बारे  में  महाराष्ट्र  के  बम्बई  शहर  में  लागू  है
 ।

 देश  के  शेष  भागों  में  उचित  मूल्य

 की  दुकानों  का  जाल  बिछाया  गया  है  जो  कि  निर्धारित  पल्लों  पर  सरकारी  खाद्यान्नों  का  वितरण

 कर  रही  हैं  |  यह  बात  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दी  गई  है  कि  वे  स्थानीय  परिस्थितियों झर  उनके  पास

 उपलब्ध  खाद्यान्नों  की  मात्रा
 को ध्यान  में  रख  कर  इस  बात  का  निर्णय  करें  कि  इस  व्यवस्था  अधीन

 किन  वर्गों  के  लोगों  को  लाया  जाना  चाहिये  t
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 wales  में  मूंगफली  की  सघन  खेती

 7826.  श्री  डी०  बी ०  चन्द्र  रोडा  क्या  कृषि  और  सिचाई  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कर्नाटक  के
 भ्छ्

 जिलों  में  मूंगफली  की  सघन  कृषि
 के

 लिये  कर्नाटक  ने  कोई

 योजना  भेजी  थी  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ;  सनौर

 इस  योजना  के  कब  तक  मंजूर  हो  जाने  की  सम्भावना  हूं
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  से  पांचवीं

 योजना  अवधि  के  दौरान  तिलहनों  के  विकास  का  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  कर्नाटक  सरकार  से

 1974  में  प्राप्त हुई  थी  ।  1974-75  के  दौरान  4,  38,500  रुपये  का  लागत
 से  इस  योजना

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  भारत  सरकार  की  मंजूरी  21-9-1974  को  राज्य  सरकार  को  भेज

 दी  गई  थी  ।  इस  योज़ना  को  1975-76  के  दौरान  जारी  रखने  हेतु  संजूरी  जारी  रखने  के  लिपे

 राज्य  सरकार  से  विशेष  प्रस्ताव  प्राप्त  हाने  पर  ही  की  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  वच  नीति

 7827.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  कया  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पांचवी  प्रंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वन  क्षेत्र का  विकास  करने  तौर  वृक्ष  उगाने

 के  बारे में  शैक्षणिक  दृष्टिकोण
 में  सुधार करने  के  लिये

 भारत
 की  राष्ट्रीय वन  नीति  के  बारे

 में

 सरकार  दा स  कोई  योजना  बनाई  मई  है  ;  कौर

 (@)  यदि  तो  योजना  को  मुख्य  बातों  का  वार  व्यास  कया  है  ?

 कृषि  अर  सिचाई  मंत्रालय  से  उप मंत्री  प्रभ  दास  :  तथा  केन्द्रीय

 वन  मंडल  और  राष्ट्रीय  हरी  कास  परिषद्‌  ने  राज्य  सरका-ों  को  सिफारिश  की  है  कि  वे  उपयुक्त  ब्रेकर

 पंचायत  भूमि  में  वन  रोपण  ae  पौद  रोपण  सम्बन्धी  क्वारा  कलाप  प्रारम्भ  करके  राष्ट्रीय

 वन
 नीति  के  श्रतुसार  वन  क्षेत्र  में  वृद्धि  करें  ।  इन  क्रिया-कलापों को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  (1)

 बेकर  पं  चायत  भूमि  ate  वन-क्षेत्रों  में  मिश्रित  किस्म  के  पेड़  लगाना  शर  (2)  काटे  गये

 बनों  में  फिर  से  वन  लगाना  ।  सामाजिक  वानिकी  के  विकास  के  लिये  700  लाख़  रुपये  तथा

 900  लाख  रुपये  का  लागत  की  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  पंचम  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल

 की  मई  हैं  ।  पहली  योजना  के  ६... अन्तरगत  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  वन  विभागों  को

 100  प्रतिशत  श्रनुद्वान  देने  का  बिचार  है  ae  दूसरी  योजना  के  अ्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  50  प्रतिश्त

 अदा  राज्य  सरकार  करेंगी  ।  इन  योजनाओं  के  राज्य  वन  विभाग  राज्य  क्षेत्र  में

 विभिन्न  पौद-रोपण  तथा  वन-रोपण  योजनाश्रों  को  भी  प्रारम्भ  करेंगे  ।  इन  योजनाकारों  में  शीघ्र

 उगने  वाली  किस्मों  का  वन  रोपण  प्रौद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपयोगों  के  लिये  मि  ब्याज

 वन  झा रोपण  फार्म  विस्तार  वानिकी  कार्यक्रम  शादी  शामिल  हैं  ।  ये  बन-रोपण

 सम्बन्धी  कार्य  वन-क्षत्रों  क  he  न्तगंत  उनसे  बाहर  किया  जायेगा  मौ  इसके  फलस्वरूप  वनों  के

 क्षेत्र
 में  वृद्धि  होगी  ।
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 हन

 फार्म  वानिकी  कार्यक्रम  तथा  सामाजिक  वानिकी  का  क्रियान्वयन  गांव  के  व्यक्तियों  तथा

 पंचायतों  के  सहयोग  से  राज्य  के  वत  विभागों  के  विस्तार  संगठनों  दारा  किया  जायेगा  ।  थे  विस्तार

 संगठन  वन  प्रचार  के  माध्यम  से  तथा  वत  महोत्सव  के  समारोहों  के  प्रचार  के  अलावा  जनता  को  शिक्षा

 देने  एवं  उनमें  वक्षों  के  सम्बन्ध  नें  जागरूकता  पदा  करने  के  लिये  बनाये  गये  हैं  ।

 राजा बाग़ात  कलकत्ता  का  विकास  कौर  ट्राल रों  का  देश  के  श्रीधर  निर्माण  किया  जाना

 7828.  azar

 श्री  शंकर  नारायण  सिंह  देव  :

 क्या  कृषि  ग्रोवर  सिचाई  मंत्री  यह  बताते  की  war  करेंग  कि

 क्या  ट्रालरों  के  निर्माण  के  लिये  देश  के  अन्दर  हो  क्षमता  का  विकास  करने

 के  लिए  नार्वे  की  सहायता  यो  जगा  के  warts  राजा बागान  कलकत्ता  का  विकास

 करने  अर  उसे  सुदृढ़  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  है  रोक  इस  योजना  को  किस  तारीख

 से  शुरु

 र्व पा  xrrsrs 7
 इस  बारे  में  wa  तक  ना  Ala  को  गई  है  ae  इसका  क्या  परिणाम

 प्राप्त  और  i

 देश  के  श्रीधर  ट्राल रों  के  निर्माण  के  लिये  ga  क्या  कार्यवाही  को  गई

 है  देश  में  ट्राल रों  का  उपयोग  करने  संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  wt  सिलाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  aa  जी  ati

 योजना  की  मुख्य  बातें  ये  नावें  उपकरण  प्राप्त  करके

 पकड़ने  वाले  जलयानों  के  निर्माण
 के  लिए  राजा बा गन  गेडेन  डावायाडं  कलकत्ता  तथा  गोवा

 यादे  को  सुदूर  करना  (2)  नावें  से  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  के  कुछ  डिजाइन

 तथा  नक्शे  शादी  प्राप्त  करके  सर्वेक्षण  तथा  प्रशिक्षण  के  शिपयाडों  में  8-9  मछली  पकड़ने
 वाले  जलयानों  का  निर्माण  करना  (3)  मिलो  पकड़ने  वाले  जलयानों  के  निर्माण  के  लिए
 नावें  के  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  प्राप्त  करना ।  शहरी  इस  योजना  को  शुरू  करने  को  तारीख

 के  बारे  में  नावें  के  प्राधिकारियों  से  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 >  |  | नावें  के  प्राधिकारियों  के  oa  अपेक्षित  ब्यौरा  भेज  दिया  war  Q  नारों के

 एक  विशेषज्ञ  ने  भी  भारत  का  दौरा  करके  नावें  के  प्रगति  कारियों  को  अपनी  प्रस्तुत
 की  उनसे  सुचना  मिली  है  कि  ca  संबंध  में  सरकार  के  पास  शीघ्र  हीं  एक  करार

 का  प्रारूप  भेजा  जा  रहा  है  जिसका  इंतजार  किया  जा  रहा

 (a)  वर्ष  1965  में  मज़ामीन  डाक  लिमिटेड  are  ते  72  i  क्  का  एक  ट्राल ९
 बनाया  था  ।  इस  क

 ey  ्य
 गि  सहायता  से  समन्वेत्रो  मत्स्य  बम्बई  सात्स्यकी  सर्वेक्षण  का  ara
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 a

 Vaisakhta  8,  1847
 (Saka).

 करेंगी  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  at  1968 से  wa  तक  ी  तथा  पश्चिमी  तटों  के  भारतीय

 शिपयाडों
 में

 57
 फुट  लम्बे

 36
 ट्रालर  तैयार  किए  गए

 सरकार
 को

 मिली
 के

 सार  प्राइवेंट  क्षेत्र  में  मैसेज  यूनियन  कारबाइड  के  लिए  मैदानों

 लिमिटेड  द्वारा  लगभग  28  लम्बे  6  ट्रालर  तैयार  किए  जा  रहे  मैसर्ज  कोंकण

 फिशरी  लिमिटेड  गोवा  ने  गोवा  स्थित  शिया  द्वारा  बनाए  हुए  एक  72  फुट  वाले  ट्राली

 को  पानी  में  उतारा  57  फूट  कौर  उससे  लम्बे  देश  में  बने  ट्रालरों  पहले  ही  उपयोग

 में  लाए  जा  रहे  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हू

 गुजरात

 गोवा

 केरल

 तमिलनाड़ु

 उड़ीसा

 ह  ी

 कर्नाटक

 अ्रंडेमान  2

 ALA  AGS मध्य  ha
 2

 उपर्युक्त  ट्राल रों  मे ंसे  19  ट्राली  समावेशी  सर्वेक्षणों  2  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  ak

 शेष  वाणिज्यिक  कार्यों  में  लगे  हुए  dat  aaa  एण्ड  कम्पनी  ने  लाइसेंस  प्राप्त  करके

 ट्राल रों  के  बनाने  के  लिए  गोवा  में  एक  शिपयाड  स्थापित  किया  उनको  विदेश  से  एक

 ट्राली  का  डिजाइन  खरीदने
 की

 इजाजत  दे  दी  गई  मैसर्ज  हिन्दुस्तान

 विशाखापत्तनम को  भी  विदेश  से  ट्रालर  का  डिजाइन  खरीदने  की  इजाजत  दे  दी  गई

 ट्रालर  कंट्रक्शन  के  स्थापना  के  संबंध  में  केरल  मध्यस्थ  कोचीन  तथा  तमिलनाडु

 प्रौद्योगिक  विकास  मद्रास  को  आशय  पत्र  भेज  दिए  गए  हैं

 वर्ष  1968  तथा  1973  में  ट्रालर  का  ग्रा यात  करने  के  लिए  चय  की  गई  योजनायें

 के  अ्रन्तर्गत  सरकार  द्वारा  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  1968  की  योजना  के  ग्रन्थित  आयात

 होने  वाले  प्रत्येक  2  ट्राल रों की  तुलना  में  ए  ट्राली  कौर
 1973  की  योजना  के  wets  आयात

 होने  वाले  प्रत्येक  ट्राली  की  तुलना  में  1  ame  सम्बन्धित  नियत  भोगियों  द्वारा  देश  में
 तैयार  किया  जाना  श्रायातित  ट्राल रों  की  लागत  के  27.50  प्रतिशत  भाग  तक

 देशीय  ट्राल रों  के  निर्माण  पर  राज  सहायता  स्वीकृत  करने  की  भा  व्यवस्था  श्राशा  है  कि
 इन  उपायों  से  देसी  ट्रालरों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ake  इस  संबंध

 =
 में  समय-समय

 पर  पुनरीक्षण  किया  जाता
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 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक

 7829.  श्री  राशि  भूषण :  क्या  निर्माण  ale  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि  क क

 क्या  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  संशोधन  विधेयक  में  किये  जाने  वाले  संशोधनों

 के  बारे  में  सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  इस  बीच  पराग्वे  कर  लिया  गया  श्र

 यदि  तो  उनकी  क्या  राय  है  ae  उक्त  विधेयक  के  कब  तक  पुरःस्थापित

 होने  की  सम्भावना

 निर्माण  तौर  आवास  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  दलबीर  सिंह  )  :  जी  aw

 विधेयक  के  निकट  भविष्य  में  पेश  किए  जाने  की  सम्भावना
 है

 ।

 Symposium  by  Rajya  Shiksha  Sansthan

 +7830.  Shri  Hukam  Chand  Kashwai:  Will  the  Minister  of  Education,  Social

 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 j i.  ksha  Sans- (a)  the  number  of  long-term  art  symposia  held  by  the  Rajya  Sh

 than,  Delhi  during  the  last  two  years;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  by  Government  on  such  symposia  and  whether
 these  had  resulted  in  any  improvement  in  the  field  of  education  and  if  so,  facts
 thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 the  Department  of  Culture  (Shri  D.  P,  Yadav):  (a)  and  (b).  No  long-term  art

 symposia  was  held  by  the  Rajya  Shiksha  Sansthan  (State  Institute  of  Educa-

 tion)  during  the  last  two  years.  However,  four  long  term  courses  for  teachers
 of  Art  and  Geometrical  and.  Mechanica]  Drawing  wag  organised  by  the  Sansthan
 during  1971-72  and  1972-73  in  which  150  teachers  participated.  'The  total  expendi-
 ture  incurred  thereon  was  about  Rs.  28,000.  The  courses  were  meant  for  the
 teachers  for  making  up  their  deficiency  in  imparting  skill  to  their  students  and
 these  have  been  found  beneficial  to  the  teachers.

 Sugar  Recovery  from  Sugarcane  by  Khandsari  Mills  in  Indore  Division  and
 Realisation  of  Levy

 7831.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai;  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irri-
 gation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  sugar  recovery  from  sugarcane  by  the  Khandsari  mill  in  Indore
 division  is  only  5-6  per  cent  whereas  sugar  recovery  in  other  sugar  mills  is  11
 per  cent;

 (b)  if  so,  whether  Government  will  look  into  the  reasons  for  this  low  recovery
 of  sugar  and  place  the  findings  on  Table  of  the  House;

 (c)  whether  it  is  possible  to  realise  levy  of  sugar  from  the  millownerg  of  the
 said  mill  by  Government;  and

 (d)  if  not  the  reasons  therefor?
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 Writterr

 Answers

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri

 Shah  Nawaz  Khan):  (a)  and  (0).  Khandsari  units  have  an  inherently  less  effici-

 ent  milling  process  for  sugarcane  juice  extractions  than  large  sugar  mills.  Fur-

 ther,  they  follow  the  open  pan  boiling  process  whereas  the  sugar  mill  adopt  the

 vacuum  pan  process.  Therefore,  sugar  recovery  ig  inevitably  less  in  all  khand-
 sari  units.

 (c)  and  (d).  There  is  no  proposal  to  collect  khandsari  sugar  by  levy  from  the

 khandsari  unit  in  Indore  Division.

 महाराष्ट्र  के  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 7833.  श्री  मधु  दण्डवत :  क्या  कृषि  तर  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972  के  दौरान  महाराष्ट्र  विधान सभ  द्वारा  पारित  ate  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिये

 भेजे  गये  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  विधेयक  पर  महाराष्ट्र  सरकार  य्रौर  केन्द्रीय

 सरकार  के  बीच  मतभेदों  का  कब  तक  समाधान  हो  जाने  की  सम्भावना है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रेमदास  :  मतभेदों  पर  उच्च

 स्तर  पर  विचार-विमर्श  far  जा  रहा  है  कौर  यह  राशि  है  किं  उनका  समाधान  करने  का

 निर्णय  शीघ्र  ही  कर  लिया

 निराली  नंदी  लट

 7834.  श्री  मधु  दण्डवत :  an  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  के  साबित  वाड़ी  ता  ह  | Fv  ned  में  तिराली  नदी  पर

 बाँध  की  सुरक्षा  की  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बांध  का  मोमेंट  ate  पत्थर  से  निर्माण  ऊबे  के

 बारे  में  कोई  afar  निर्णय  लिया  गया  ऑर

 of  तो  निर्माण  कार्य  कब  ae  पूरी  ही  जायेंगी  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  केदार  नाथ  :  शायद  यह  प्रश्न
 ह ैअ

 तिलारी  परियोजना  के  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  कि  अभी  यह  निश्चय

 नहीं  किया  गया  है  कि  यह  ata  किस  प्रकार  का  होगा  श्र  इस  समय  परियोजना  के  पूर्ण

 होनें  कीं  नहीं  बतायी  जा  सकती  ।

 दिल्ली  के  yeast की  मांगें

 7835.  श्री  मधु  दण्डवते :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दया  यह  सच  है  कि  तीसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  ढांचे  के  शरणागत

 के  श्रघ्यांपकों की  कुछ  मांगों  विचार  करनें
 का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि
 तो

 दिल्‍ली  के  अध्यापकों  द्वारा  उठाये
 गये  किन-किन  मुद्दों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  ak

 ऐसे  विचार  विमर्श  का  क्या  अन्तिम  परिणाम  निकलें  है
 ?
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 दिक्षा  कौर  संसार  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  Sto  पो०  :

 से  दिल्ली  के  श्रघ्यापकों  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्नों  पर  सरकार  तीसरे

 वेतन  ara  की  सिफारिशों  के  ढांचे  के  श्रन्तगंत  पहले  से  ही  विचार  कर  लिया  है  तथा

 meatal  के  सामान्य  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  वेतनमान  अधिसूचित  कर  दिए  गए  कुछेक  अन्य

 बचे  हुए  श्रष्यांपकों
 के

 वर्गों  के  तीसरे  वेतन  श्रापों  को  सिफारिशों
 के

 ढांचे
 के

 विचाराधीन  हूँ  तथा  यथाशीघ्र  अधिसूचित  करं  दिये  जायेंगे  ।

 पंजाब  को  मंडियों  से  गेहूं  की  ade  न  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  से  कहा  जाना

 7836.  सरदार  महेद्र  सिह  गिल
 :  क्या  कृषि  प्रौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  इस  मौसम  के  दौरान  पंजाब  की  मंडियों  से  गेहूं  की  वसूली  न  करने  के  लिए  पंजाब

 सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से  कहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  कौर

 पंजाब  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  सुचित  किया  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इस  सीजन  में  गेहूं
 की  श्रंधिप्राप्ति  करने  के  लिए  जो  भूमिका  सौंपी  जानी  उसे  उन्होंने  अभी  अन्तिम  रूप  देनी  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  नये  केन्द्रों  विद्यालयों  का  खोला  जाना

 7837.  श्यो  नारायण  चन्द्र  परिवार  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नये  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  सरकार  ने

 यदि  तो  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना में  इन  स्कूलों  को  खोलने के  लिए  कुल  कितनी

 धनराशि  नियत  की  गई  है  प्रौढ़  उसका  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 योजना की  अवधि के  दौरान  कुल  कितने  स्कूल  खोले  जाने  की  सम्भावना है

 तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 agama  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  कौर  उनका  राज्य  वार  कौर  संघ

 राज्य  क्षेत्रवार ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  यादव  )  :

 से  केन्द्रीय  विद्यालय  योजना  एक  योजनेतर  योजना है  ।  इसलिये  पांचंवीं  पंचवर्षीय

 योजना
 में  इसके  लिए  कोई  विनिधान  नहीं  feat गया  है  ।  मौजूदा  निर्णय  के  अनुसार

 12  नए  केन्द्रीय  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरण  सिविल

 कमंचारियीं  का  बड़ा  जमाव  हो  कौर  8  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  रक्षा  सेवाओं  के  वर्दीधारी  स्थानान्तरणीय
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 नागा

 कर्मचारियों का  जमाव  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वह  खोले  जायेंगे  ।  प्रत्येक वष  खोले

 जाने  वाले  नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  शिक्षा  मंत्रालय  के  योजनेतर  बजट  में  व्यवस्था  की  जाती

 इस  समय  187  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  ।  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  है  ।  a

 गया  ।  देखिए  संख्या

 राज्यों  में  जल  संसाधनों  का  संरक्षण

 7838.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  विभिन्न  राज्यों  से  इस  areas  का  कोई  अ्रनरोध  प्राप्त  gar है  कि  जल

 संसाधनों  के  संरक्षण  की  संभावनाश्रों  का  पुनर्विलोकन  करने  में  राज्य  सरकारों

 को
 सहायता  देने  हेतु  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  के  विशेषज्ञ  भेजे  जायें  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ;  ak

 (7)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  शरर  सिचाई  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  केदार  नाथ  :  से  श्रसम

 जम्मू  कौर  काश्मीर  सरकारों  ने  सरनू  रोध  किया  है  कि  उनके  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  सहायता
 देने  के  लिए  अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्त  किया  जाए  ।  यथा  आवश्यक  सहायता  दी  जाएगी  ।

 अपर्याप्त  सिचाई  योजना

 7839.  को  के०  लक प्पा  :  कया  कृषि  फिर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादनों  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  ग्रन्तगत  रकबे  के  शीघ्र
 विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिंचाई  योजना  ast  भी  पर्याप्त  चल  रही  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  ० शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  wary  :  Serer  किस्मों
 की  फसलें  उगाने  के  लिए  कुछ  नहरों  में  अक्सर  सिचाई  जल  की  सप्लाई  ग्रार्याप्त  रही  यह  सप्लाई
 नदी  के  भ्रपवाह  पर  निर्भर  करती  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  ह

 (1)  पूरक  सिंचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  प्रणालियों  के  कमांड  क्षेत्रों  में
 कूचों  तथा  नलकूपों के  निर्माण  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 (2)
 ऐसी  परियोजनाओं  के  कमांड  क्षेत्रों  के  afta  भागों  में  सिचाई  के  जल  की  सप्लाई
 करने  के  लिये  नदियों  तथा  नालों  से  उठाऊ  सिंचाई  योजनाश्रों  का  निर्माण  करना  ।
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 (3)  इन  प्रणालियों  की  सप्लाई  व

 नने  के  लिए  भंडारण  परियोजनाओं  के  निर्माण  को संभाव्यताश्रों का  पता  लगाना

 (4)  सप्लाई  के  जल  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  जल  वितरण  की  नालियों कों  पक्का

 बनानाਂ  तथा  जल  प्रबन्ध  की  wea  उन्नत  विधियों  को  waar ।

 समेकित  खाद्य  उत्पादन  कार्य  क्रम

 7840.  श्री  के०  लक प्पा  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करण  कि

 क्या
 सरकार  ने  समेकित  विस्तृत  खाद्य  उत्पादन  कार्यक्रम  बनाया  है  ;

 क्या  सप्लाई  तथा  उर्वरकों  की  उसके  मूल्य  निर्धारण  waar  की
 आवश्यकता

 तथा

 वसूली  के  तरीकों  के  बारे  में  कोई  fata  लिया  गया  है  ;  श्र

 सरकार  द्वारा  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  खाद्य  उत्पादन  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  लिया  गया

 fra कया  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  पटेल )  जी  हां  ।  वर्ष

 966~67  से  देश  में  कृषि  विकास  की  एक  नई  नीति  को  भ्र पना या  जा  रहा  है  अधिक

 उत्पादनशील  किस्में  इस  नीति  का  मख्य  अंग  हैं  ।

 भारत  में  वितरित  होने  वाले  उवेरक  दो  स्रोतों  से  न्  sara  ate  देशी  उत्पादन

 से  प्राप्त होते  हैं  ।  सभी  शभ्रायातित  sare  को  इस  मंत्रालय  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  केन्द्रीय  उकेरा

 पूल  के  माध्यम  से  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  मूल्यों  पर  वितरित  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकारों

 को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  अपने  सम्बद्ध  राज्यों  में  इन  उर्वरकों  को  सहकारी  समितियों  या  अन्य

 संस्थात्मक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  या  विभागीय  रूप  से  वितरित  करं  ।

 जहां  तक  देश  में  तैयार  होने  वाले  उर्वरकों  का  सम्बन्ध  यें  विभिन्न  राज्यों को  भ्रावंटित

 किये  जाते  हैं  प्रौढ़  सम्बद्ध  विनिर्माता  उन  राज्यों  में  उन्हें  अपनी  पसन्द  की  एजेन्सियों  के  माध्यम  से

 वितरित  कराने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उर्वरक  )  आदेश  1957 के  ग्रन्तगंत  आयातित  और  देश  में

 तैयार हुए  ग्र मो नियम  सल्फेट  तथा  कैल्शियम  श्रमोनियम  नाइट्रेट  शादी  तीन  भ् प्ख्य  नाइट्रोजन

 युक्त  उर्वरकों  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  निर्धारित  करती  उससे  अधिक  मूल्य  पर  उन्हें  किसानों

 को
 नहीं  बेचा  जा  सकता

 |  ग्रायातित  उर्वरकों  के  खुदरा  मूल्य  भी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निश्चित  किये

 जाते  हैं  ।  केंद्रीय  सरकार  दरा  स्वीकृत  फार्मूला  के  फर्टिलाइजर  एसोसिएशन  आफ

 इंडिया  प्रत्येक  कारखाने  के  लिए  सिंगल  सुपर  फासफेट
 का

 मूल्य
 निश्चित  करता  है  ।  जहां तक  देश  में

 तैयार  होने  वाले  एन  पी  तथा  एन  पी  के  का  सम्बन्ध  उनके  विक्रय  मूल्य  स्वयं
 विनिमर्तांध्रों  द्वारा

 निश्चित  किए  जाते  किन्तु  सरकार  द्वारा  निश्चित  किए  गए  आयातित  seat  स्थिर  मूल्यों  का

 इन  उर्वरकों  के  मूल्य  पर  प्रभाव  पड़ता है  |
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 उर्वरकों  के  उपयोग
 के

 सम्बन्ध  में  भ्रनुसन्धान  करने की  ऑव श्वक ता  महसूस  की  गई  हैं  ।

 देश  में  लगभग  सभी  फसलों  किस्मों के  लिए  उर्वरक  सम्बन्धी  सिफारिशें तैयार  की  गई  हैं  कौर

 देश  भर  में  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  कर  दी  गई  है  ताकि  किसान  मुदा  परीक्षण के

 पर  उर्वरकों  का  उपयोग  कर  सकें  ।  जिन  फसलों  में  उर्वरकों  का  उपयोग  काफी  ase  ढंग  से  होता  है

 उनकी  विकास  करे  के  खेती  के  लिए  उन्हें  निर्मुक्त  किया  जातीं  है  ।  नाइट्रोजन  युक्त  उर्वरकों  को  धीरे

 निर्मुक्त  करने  कौर  उर्वरकों  को  लाभदायक  बनाने  के  सम्बन्ध  में  अ्रनूसन्धान  कार्य  तेज़ी  से  किया  जा

 रहा है  ।

 1973-74  में  खाद्यान्नों का  उत्पादन  1140  लाख  मीटरी  टन  था  ।  पांचवीं

 योजना  के  प्ररूप मैं  इसें  बढ़ा  1978-79  तक  1400  लाखे  मीटरी  aq  करने  का  उद्देश्य

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  फसल  उत्पादन  को  खाद्यान्न
 भी

 शामिल  बढ़ाने

 के  लिए  कार्यक्रमों की  मुख्य  बातें  ये  हैं  की  बवाई  कै  क्षेत्र  में  अधिक  उत्पादन शील
 किस्मों  की  खेती  का  सिचाई  सुविधाओं  का  रासायनिक  उन्नत  बीजों  तथा

 कीटनाशी  दवाओं  के  प्रयोग
 में

 पर्याप्त
 वृद्धि  wars  क्षेत्र  का

 समस्या  सुनके  श्रमुंसरधान

 कार्य  को
 तीव्र

 करना  we  विपणन  तथा  श्रमदान  सप्लाई  हेतु  अधिक  प्रयत्न  तथा  संस्थात्मक

 प्रबन्धों  की  सुदृढ़  |

 र  ee ज गत  ata  वर्षों  के  दौ  ७६  न  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 7841.  को  एन०  कार  बेकारिया :

 att  ब्ररविख्व  एम०  पटल  :

 क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  तीन  वर्षों  के
 वर्षवार  तथा  उर्वरकों  की  विभिन्न  किस्मों

 का  मूल्य  कितना रहा  है  ;

 क्या  मूल्यों  में  प्रति  दिन  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इनको  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  का  ?

 कि  धौर  सिलाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  पटेल )
 सरकार

 आयातित

 oat  ग्म्सनियम  सल्फेट  ix  कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेंट  के  प्रीतम  खुदरा

 तथा  श्रायातित  के  खुदरा  मूल्यों
 का

 निर्धारित  करती  है
 ।
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 लिखित  उत्तर

 गत  तीन  वर्षा  के  दौरान  विभिन्न  किस्मों  के  कुठ  प्रमुख  ग्रा था नित  उपायों  के  खुदरा  मूल्य  नीचे

 दिये जा  रहे  हैं  —

 रै  ये  अ  गिरी  टन

 बे्रक का  नाम  1972-73  1973-74  1974-75

 ह  0-10-73  1-  6-4 से

 से  चैल

 यूरिया (46  प्रतिशत  959  1050  2000

 अमोनियम  सल्फेट  (50  किग्रा
 के  फे  किंग )  560  600  935

 कैलशियम  ग्र मो नियम  नाइट्रेट  (  26  प्रतिशत  एन )  594  645  1145

 ष्  1246  1335  3005 डाई-श्रमोनियम  फास्फेट  (  18-46-0)

 अमोनियम  नाइट्रेट-फास्ट  (  20-20-0)  909  1200  1855

 afer श्राफ  पोटास  (  100  कि
 ०

 ग्रा०
 के  पै  543  670  1220

 7  एन०  पी०  के०  (15-15-15)  942  1375  1706

 ——————

 ग्रमोनिंयमं  सल्फेट  तथा
 कैलशियम  श्रंमीनियंम  नाइट्रेट  see  बंदरों  मूल्यों

 को
 उर्वरक

 1957 के  ae  ria  श्रेधिकेंतमं  खूंदेरां  मूल्यों  के  रूप  मैं  निर्धारित  किये

 गये  ड  |

 (77)  आयातित  उर्वरकों  के  मूल्य  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केवल  दो  अर्थात

 एक  बार  10  1973  से  कौर  बाद  में  1  1974  को  संशोधित  किये  गये  थे  ।

 दिनांक  10-10-73 से  मलय  में  वृद्धि  ग्रांथिक  रूप  से  नाथा  माया  में दो  बार  वृद्धि  होने  तथा

 1973 में  ईधन  तैल  कें  सत्य  मैं  बुद्धि  होने  के  कारण  किया  गयी  था  ।  विश्व  मंडियों  में  goat  तथा

 समिति  भाड़े  की  लागत  में  बुद्धि  होने  के  कारण  आयातित  उर्वरकों  के  मूल्यों  ak  कच्ची  समग्री

 प  किंग  बिजली की  शादी  में  वृद्धि  होने  के  कारण  घरेलू  उत्पादन  की  लागत

 में  तेजी  से  वृद्धि  होने  के  कारण  1  1974  से  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  alt  करनी  पड़ी  ।

 उर्वरकों  के  मूल्यों  में  तभी  वृद्धि  की  जाती  है  जब  कि  ऐसा  करना  अपरिहार्य हो

 इन  मूल्यों
 को

 निर्धारित  करते  समय  प्रयास  किया  जाता  है  कि
 ये

 मूल्य  उन्हीं  स्तरों  पर  निर्धारित  किये

 जायें  कि  थे  किसानों  के  लिए  लाभकारी  न  हों  ।  उर्वरकों  के  देशी  उत्पादन  को  से  अधिक

 बढ़ाने के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  ताकि  sere  पर  श्रमिक  म  रहना  कड़े
 ।
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 Written  Answers
 वि  eee  Vaisakha

 8,  1897  (Saka)

 नई  दिल्‍ली  जि  डी०  शार्ट >  we  रिया  के  सेक्टर  में  क्या  दरों

 के  लिए  पानी  बिजली  की  प्रतिरक्षित  दर

 7842.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  क्या  निर्माण  site  झावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सम्पदा  कार्यालय ने  नई  दिल्‍ली  के  डी  भाई  जेड०  एरिया के  सेक्टर  में

 क्वार्टरों  के  अलॉटियों  से  पानी  तथा  जीने  की  बिजली  के  लिए  वसूल  किए  जाने  वालेਂ  दरों  का  पुनरीक्षण

 किया है  ;

 यदि  तो  उसका  औचित्य  क्या  है  तथा  जीने  की  बिजली  के  लिए  वसूल  किये  जाने

 शुल्क

 को  80  पैसे  प्रति  महीने  से  बढ़ा  कर  2  रुपये  35  पैसे  प्रति  महीने  किस  ware  पर  किया

 क्या  पानी  के  मीटर  लगभग  सभी  फ्लैटों  में  लगे  हुए  हैं  तथा  पानी  के  मीटरों  की  रीडिंग

 नहीं  ली  जा  रही  है  ait  अलॉटियों  से  वास्तविक  खपत  के  अनसार  शल्क  न  लेकर  सभी भी  समान

 दर  पर  शुल्क  लिया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  दलबीर  :  जी  हां  ।

 पिछले  वर्ष  की  वास्तविक  खपत  के  आधार  पर  प्रभार  वसूल  किए  जाते हैं  ।

 साड़ियों  की act  के  लिए  80  पैसे  प्रति  माह  की दर  wears  तौर  पर  जबकि  2.  35  रुपये  प्रति

 माह  दर  वास्तविक  खपत  के  झ्राधार  पर  है  ।

 हां  ।

 नई  दिल्‍ली  वितरण  सम्बन्धी  कार्य  तथा  प्रत्येक  भ्रांति  से  मीटर  रीडिंग

 के  अ्रनुसार  प्रदान  लेने  के  कार्य  को  हाथ  में  लेने  पर  सहमत  नहीं  हुई  जल-प्रभारों  की  वसूली
 समान

 दरों  पर  जारी  रखी  गई  है  ।
 ऐसे  प्रभारों  की  वसूली  मीटर-रीडिंग  के  श्राधार पर  करने  का

 प्रशन  केन्द्रीय  लो  निर्माण  विभाग  के  विचाराधीन है  ।

 परामर्शदात्री  समिति  को  dost  की  उपयोगिता

 7842.  श्री  राम  हेडली  :  क्या  संसदीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने  विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  परामर्शदात्री  समितियों  की  उपयोगिता

 का  मूल्यांकन  करते  हए  कोई  अध्ययन  किया  है  ;

 यदि  तो  उसकी
 मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  यह  भी  विचार
 हैं

 कि  समितियों  की  बैठकों  में  संवाददाताओं  को

 भी  प्रवेश  दिया  कौर

 यदि  उसके क्या  कारण  हैं  i
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 me

 निर्माण  कौर  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  पि क  )  ax

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  के  सम्बद्ध  सलाहकार  उनके  गठन  शौर

 चालन  को  विनियमित  करने  के  लिये  संसद  aw  विभिन्न  विरोधी  दलों  के  परामर्श  से  बनाई  गई

 निदेशिका  के  अनुसार  सन्तोषजनक  कार्य  कर  रही  हैं  ।  इन  समितियों  के  कार्यचालन  का

 कनਂ  करने  के  लिये  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 शौर  जहां  तक  प्रेस  को  जानकारी  दिये  जाने  का  सम्बन्ध  विभिन्न  दलों  के

 मुख्य  सचेतकों  के  परामर्श  से  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  सलाहकार  समितियों  की  बैठकों  में  चर्चा

 स्वतन्त्र  कौर  स्पष्ट  होनी  चाहिये  तौर  कोई  भी  जानकारी  जो  समिति  के  विचार  से  गोपनीय  हो  वह

 प्रेस  को  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।'  डैस  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  सलाहकार  समितियों  की  बैठकों

 में  संवाददाताश्ों  को  प्रवेश  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 Exemption  of  Levy  on.  Small.  Irrigated  Lang.  Holdings

 7844,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state  whether  with  a  view  to  provide  relief.  to,  small  farmers.  and  to
 impose  due  levy  on  big  farmers,  Government  are  considering  a  proposal  to
 exempt  upto  5  acres  of  irrigated  land  and  to  impose  levy  at  the  rate  of  20  kilo
 per  acre  on  the  remaining  irrigated  land?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  ‘Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Annasaheb  P.  Shinde):  The  question  of  granting  levy  exemption  to  small  farmers
 and  deciding  the  rate  of  levy  etc.  igs  the  concern  of  the  State  though
 Government  of  India  lays  down  some  general  guidelines  for  them.  No  such
 proposal  is  under  the  consideration  of  the

 Government
 of  India  at  present.

 Malviya  Regiona]  Engineering  College,  Jaipur

 +7845.  Shri  Lalji  Bhai;  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfar  eand  Cul-
 ture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  pay  scales  of  the  employees of  Malviya  Regional.  Engineering
 College,  Jaipur,  being  run  jointly  by  the  Centre  and  Rajasthan  Governments
 have  not  been  revised  for  the  last  twelve  years  whereas  they  have  been
 revised  several  times  in  other  institutions;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  Government  propose  to  revise
 them  in  the  near  future;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  of  the  proposed  revision?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  5.  Nurul  Hasan):
 (a)  to  (0).  On  the  basis  of  the  revision  of  pay  scales  of  teachers  in  the  univer-
 sities  as  announced  in  Parliament  during  March  1974,  the  State  Ministers  in
 Charge  of  Technical  Education  were  addressed  on  the  23rd  April,-1974  requesting
 that  the  revised  University  Grants  Commission  scales  of  pay  be  made  applicable
 to  the  teaching  staff  in  the  Regional  Engineering  Colleges.

 The  Central  assistance  to  the  State  Governments  for  adopting  the  revised
 scales  would  be  80  per  cent  of  the  States’  share  of  the  additional  cost  of  expen-
 diture  for  a  period  of  five  years  for  posts  in  existence  on  January  1,  1973.

 The  acceptance  of  the  State  Government
 bi

 Rajasthan  for  the  adoption  of
 the  revised  scaleg  is
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 Ation  agai  Messers  Shri  Ram  Urea

 7846.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state:

 (a)  action  taken  by  Government  against  Messerg  Shri  Ram  Urea  for  lesser

 percentage  of  nitrogen  being  found  in  the  fertilizer  manufactured  by  that  com-

 pany,  and

 (b)  the  directions  given  by  Government  to  the  company  for  manufacturing
 fertilizers  containing  requisite  quantity  of  nitrogen  in  the  urea  fertilizer  in  future?

 The  Deputy  Minister  ड्रा  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri
 Prabhudas  Patel);  (a)  The  Government  of  India  have  not  received  any  com-

 plaint  that  the  Urea  supplied  by  M/s  Shri  Ram  Chemicals  contained  lesser  per-
 centage  of  nitrogen’  than  has  been  prescribed.  The  question  of  taking  action

 against  M/s.  Shri  Ram  Chemicals  for  sale  of  sub-standard  nitregenous  fertilisers
 does  not,  therefore,  arise.

 (9)  The  question  dees  not  arise.

 शिक्षा  प्रौघोगिकी  केन्द्र

 ६47:  थी  पी०  बंगा देय

 शिक्षित  मोदी  :

 शो  प्र्  काकोडकर  :

 wert  समज  सशल्थ्तण  शरीर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उचके  मंत्रालय  ने  शिक्षा  प्रौदीचिकी  केन्द्र  की  career  की  है  ;

 यदि  तौ  क्या  इस  केन्द्र  की  स्थापना  अनौपचारिक  शिक्षा के  तरीकों के  प्रभावी

 उपयोग  के  लिये  की  गई  है  ;

 क्या  प्राथमिक  शिक्षा  का  विस्तार  करने  के  लिये  नये  कार्यक्रम  में  भ्रनौपचारिक
 का  महत्वपूर्ण  स्थान है  ;  कौर

 यहि  तो  उसकी  मुख्य  बात  कया  हैं  ?

 फिका  व्र
 ome

 कत् या बम  मं  जलघर  तथा  संस्कृति  विभाग  में  सब  मंत्री  डी०  कौ०

 सै  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनृखंन्धान  तथा  प्रशिक्षण  पूरिष्रदू  ने  भारत  सरकार  की  सहायता

 से  एक  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  ex  की  स्थापना  की  है  ।  उक्त  केन्द्र  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  पर  शैक्षिक

 fifi  कै  बिकास को  प्रोत्साहित करने  के  लये  है  ।  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  का  yam  अश्म

 की  ferrets  लय  सही  aire  शिलि  मै  दिये  काल  थे  शाका  जायेगा  ।  फ्ल्बवों  पंच  पीब

 योजना  में  ei
 र  की  नई  नीति  में  agave  तथा  झशंकालिक  शौर  गैर-ग्राफ़

 चारिक  शिक्षा  पर  ज.र  दिया  एगा  ।  परवर्ती  में  11--14  गाय  वे  बप  fae  जर  दिखा

 116,



 वैशाख  8,  1897  )
 लिखित

 उत्तर

 शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  में
 कार्यक  अनुदेशिक  कंसेप्ट  शैक्षिक  खिलौने

 टैलीविजन  रेडियो  कार्यक्रम  6--14  भराय  ay  के  बच्चो  के  लिये  गेर-श्रौपचारिक

 शिक्षा  देने  हेतु  स्वयं  शिक्षक  विज्ञान  किटों  का  विकास  किया  जाएगा  ।  यह  केन्द्र  1975  में

 प्रारम्भ  होने  वाले  उपग्रह  अ्नुदेशीय  टेलिविजन  प्रयोग  में  आकाशवाणी  की  भी  सहायता  करेगा  |

 इस  कार्यक्रम  के  2400  ग्रामीण  विद्वान  टैलीविजन  प्रसारण  लाभ  प्राप्त  कर  सकेंगे  |

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  चावल  मिलों  का  आधुनिकीकरण

 7848.  श्री  पी०  शनिदेव  :  क्या  काष  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बतासे  कंपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ढारों  चावल  मिलों  के
 श्रारधुनिकीकरण

 की  योजना  को  नरेश

 में
 सभी  मिलीं  पर

 लागू  किया  गया  हैं  ;

 ऐसी  योजना  दास  ge  धान  कीਂ  वर्तमान  मात्ना  से  चावल  की  उपलब्धी  में  कितनी

 शुद्ध  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ;  ate

 इस  योजना  से  तेल  की  अधिक  प्रतिशतता  वाली  धान  की  भूसी  प्राप्त  करने  में

 कभी  सहायता मिली  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब्र  पी०  :  चावल

 उद्योग
 )

 भ्र धि नियम  तथा  उसके  ate  बने  गये  नियमों  में  कुछ  वर्ष  प्  उपयुक्त

 संशोधन  किए
 गए  हैं  ताकि  देश  श्व  में  चावल  सिलिंग  उद्योग  का  ऑ्राघुतिकीकरण  करनें  में  बढ़ावा

 जा  सके  ।  तकनीकी  कौर  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देश  में  उन्नत  औजारों

 का  विकास  करने  कौर  चावल  मिलि  उद्योग  का  न  आधुनिकीकरण  करने  के  बारे  में  तकनीकी  जानकारी

 सुलभ करने  के  बारे  में
 व्यवस्था  की  गई  है

 ।  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्न  राज्यों
 में  graf

 न्वावल  मिलें  स्थापित  कर  तथा  तकनीकी  जानकारी  का  प्रसार  कर  तथा  सेमिनार  गठित  कर  इस  कार्य

 क्रम  में  सहायता  प्रदान  कर  रहा  हैं  |

 इन  कार्य  क्रमों  के  परिणामस्वरूप  विभिन्न  राज्यों  में  कई  एक  वर्तमान  चावल  मिलों  का

 किया  गया  हैं  श्र
 ग्रा धुनिक

 चावल  मिलें  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 ग्राधनिकीक़त  grat  श्रमिक  चावल  मिलों  में  चावल  अतिरिक्त

 वालीं  1%  6  प्रतिश्त तंक  होती  है  कौर  वहं  कुटी  गई  धान  सेली करण  तथा

 श्रुषनायी गई  wea  प्रक्रियों  fiz  इस्तेमाल  की  गई  सिलिंग  मशीनरी  की  किस्म  प्र  निर्भर  करेगी

 जहां  धुनिक  चावल  मिले
 सें  प्रात  चावल

 की  भूसी  में
 तेल  की  हरिके

 प्रतिशतता

 शाया  गयी  है  ॥

 iy
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 राष्ट्रीय भ्र भि लेखागार  में  पुस्तकों  शादी  का  स्टाक

 7849.  2 | |  राससहाथ

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 कपा  समाज  कल्याण  रोक  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने क जान  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्
 क्या  स्थान  की  उचित  सुविधाओं के

 नः  कारण  राष्टीय

 नई  दिल्‍ली  में  पुस्तक  शादी  के  भारी  स्टाक  के  गुम  होने  का  खतरा  पैदा  हो  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है
 ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उप  डी०
 पी यादव )  :

 कौर  भारत के  राष्ट्रीय  भ्र मि लेखागार  द्वारा  प्रकाशित  अधिकांश  प्रकाशन

 सिविल  दिल्‍ली  द्वारा  रखे  तथा  बेचे  जाते  हैं  ।  भारतीय  श्रधिलेखागार  पत्निका

 कछ
 ATR

 पाद  एए  व

 जाते  हैं  एशा  से
 राष्ट्रीय  अभिलेखागार  के  परिसर  में  ठीक  तरह  से  रखे  जाते  हैं

 दोहरीकरण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नीति

 7850.  श्री रा  पाए

 थी  प्रबोध

 र

 चन्द्र  :

 क्या  निर्माण  ह  श्रीवास  मंत्री य यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  का  विचार  शहरीकरण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  का  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ग्रीम  fora  कब  लिया  जाएगा

 निर्माण  और  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  तथा

 मद्रास में  31  मई  से  2  1974  तक  गये  तथा  नगर  विकास  के  राज्य  मंत्रियों के

 aq  ने  मुख्य  नगर  शभ्रायोजकों के  सम्मेलन  की  इस  सिफारिश  का  सेन  किया  है  कि  राष्टीय

 नगरीकरण तथा  नगर
 वि

 नीति  के  रंग  बनाने  के  लिये  निर्माण  और  मंत्रालय  एक

 उच्चस्तरीय समिति  wax  आयोग का  गठन  करें  इस  दिशा में  प्रथम  प्रयास के  रूप  केन्द्रीय

 नगर  तथा  ग्राम  प्रायोजना संगठन  राष्ट्रीय  नगरीकरण  की  एक  नीति  बनाने पर  विचार  करने

 के  लिये  28  1975  को  नई  दिल्‍ली  में  विशेषज्ञों  की  बैठक  बलाई  गई  |  बैठक  में

 गया  संकल्प हाल  ही  में  प्राप्त  हुआ है  तथा  इसमें  उल्लिखित  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया जा  रहा

 120



 गर्ल  28,  1975  लिखित  उत्तर

 ee भ  धन  of.

 छात्रवृत्तियों  के  बारे  में  विद वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  की  घोषणा

 7851.  को  एच०  के०  एल०  भगत  :  व्या  समाज  कल्याण  ्र  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कौर  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  ने
 अनुसन्धान

 छात्रवृत्तियों  की  राशि
 250  रुपये  प्रति  मास  से  बढ़ा  कर  450  रुपये  प्रति  मास  करने  की  सिफारिश

 की  है  ;  sik

 यदि  हां  तो  उस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :
 शौर  (@)..

 विश्वविद्यालय  aaa  झ्रायोग  तथा  वैज्ञानिक  a  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌ से  प्राप्त  सुचना  के

 अनुसार  छात्रवृत्ति/श्रधिछात्रवृत्ति की  दरें  निम्न  प्रकार  से  परिशोधित  की  गई
 :--

 वीरता  द्वारा  प्रदत्त  छात्रवत्ति

 1.
 सैनिकों  विज्ञान  तौर  विज्ञान

 ql

 (1  सीनियर  अनुसंधान  श्रधिछात्रवत्ति

 सीनियर  अनुसन्धान  श्रधिछात्रवृत्ति  की  राशि
 500  रुपये  प्रति  मासू  से  600  रुपये

 प्रति  मास

 तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 (1t)  जूनियर  अनुसंधान  श्रधिछात्रवत्ति

 ग्रघिछाजवृत्ति
 के

 पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  जूनियर अनुसन्धान  भ्धिछातवृत्ति  की  राशि

 मास  300  रुपये  से  प्रत  मास  400  रुपये  तक  बढ़ीं  दी  गई  है  कौर  श्रध्येयताश्रों  के  कार्य  का  सीमांकन

 करने  प्र  उसे  सन्तोषजनक पाये  जाने  के  दो  वर्षों  के  लिये  प्रति  मास  500  रुपये  की  राशि

 की  अ्रधिछाबत्रवंत्ति प्राप्त  करने  के  पात्र  होंगे  ।

 Il.  इंजीनियर  ae  प्रौद्योगिकी

 (\)  सोनिया  waar  स्रधघिदधानव  ति

 श्रधछात्रवृत्ति
 के  पहले दो

 वर्षों
 के  दौरान  सीनियर  sara  शभ्रधिछात्रवृत्ति  की  राशि

 प्रतिमास  400  रुपये से  प्रति  मास  500  रुपये  तक  बढ़ा  दी  गई  3  श्रध्येयताश्ों  के  कायें

 का  मूल्यांकन  करने  प्यार  सन्तोषजनक  पाये  जाने  के  वे  शेष  दो  वर्षों के  लिये  60

 को  राशि  श्रधिछातवत्ति प्राप्त  करने  के  पात्र  होंगे  ।

 (a)  स्नातकोत्तर  छात्रवत्ति

 स्नातकोत्तर  छात्रवृत्ति की  राशि  प्रति  मात  250  रुपये से  प्रति  मास
 रुपये

 तक

 बढ़ी दी  गई  है  ।

 परिशोधित दरें  1-7-1974  से  लागू की  गई  हैं  ।
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 वैज्ञानिक  शर  श्रौद्योमिक  wader  परिषद्‌  द्वारा  प्रदत्त  श्रतुसंघान  अधिदात्रवत्तियां

 (1)  जूनियर  अनुसन्धान  श्राधछात ferstara far
 aia  pte  द |  ala ay  aTfor  cfs  mo TENG  300  रुपये  से  400  रुपये

 तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 (1)  सीनियर  अनुसन्धान  श्रधिछाववत्ति  की  श  प्रतिमास  400  रुपये  से  500  रुपये

 तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 (Ul)  उत्तर  डाक्टरी  अनुसन्धान  भ्रघिछात्रवृत्ति की
 की  राशि  प्रति  मास  500  ea  से  606

 रुपये तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 परिशोधित दरें  से  लाग  की  गई  हैं  ।

 राज्यों  re  गे  हूं  की  age के  fae  बोनस  योजना  waded  feat  जाना

 7853.  शना  एस०  कार  दामानी  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रा  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  af  105  रुपये  की  निर्धारित  दर  सें  अधिक

 दर  पर  गेहूँ  की  वसूली  के  लिये  बोनस
 योजना  का  अनुमोदन  किया  है  अथवा  अधिकतम

 ब्र  के  लिये

 area  सुझा  fet  द  भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  पूर्ण  ब्यौरा  कया  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रश् भा साहिब  :
 शर

 रबी  विपणन  मौसम
 1975-76  के

 दौरान  श्रधिप्ाप्ति में  वृद्धि  करने
 की  दृष्टि से

 24

 1975  की  संसद  में  घोषित  की  गई  की  नई  नीति  में  उचित  बोनस  यो  जना  शुरु करने  की

 यवस्था है  ।

 बोनस  योजना  को  जब  अ्रन्तिम  रूप  दिया जा  चका  है  कौर  कह  राज्य  सरकारी  को  बता दी  गई

 है  ।  केन्द्रीय  पूल  को  दी  गई  गेहूं  की  मात्रा  पर  बोनस  देय  होगा  ।  बोनस  क्रमिक  आधार  पर  है  ।

 क्योंकि  यह  भारत  सरकार  की  योजना  इसलिये  राज्य  सरकारों  की  अनुमति  लेना  श्रावश्यक नहीं नहीं

 समझा  गया था

 त्राल प्रा  के  मलय  सें  कनी

 7854.  थीं  Tito  बार ०  दमण  :  नया  कृष  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1974-75
 के

 मौसम
 में

 श्रालुग्रों  की  ग्रनुमानिंत्र  फसल  कितनों  हुई  है

 क्या  सरकार  की  इश्के  मूल्यों  में  भारी  शगिंरावट  का  पता  हैं  जिससे  कि  झल  उत्पादकों

 में  भय  व्याप्त हो  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्य  ;  थौर
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 ९  अता  लरा  eer  बको  को  रोकने  के  लिये  तथा  आलू  उत्पादकों  में

 रखते  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई
 है

 ?.

 fa  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  an
 1974-75

 में  आलू

 के  सरकारी  हग  हग

 कुछ  मंडियों में  चालू  मौसम  में  भ्रालुत्रों  ह ग
 त

 गाह  ह

 ।

 1974-75  के  दौरान  महत्वपूर्ण
 केन्द्रों  में  श्रालुग्रों के  मूल्यों  के  rw free 3  विचरण

 संलग्न  है  ।  भें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ।--9548/75]

 देश  के  amr  उत्पादकों  &  विश्वास  बन्ने  रखने के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उड़ाये

 गये  हैं

 )  एन०एफ०ई०डी०  ने
 देश  की  मंडियों

 के  लिये  निर्यात करने  हेतु  area  की

 खरीद  करनी  शुरु  कर  दी  है  |  उन्होंने  पहले ही  फरुखाबाद  से  लाभ  1800

 बोरियां  we  हरियाण के  qeda जिले  से  1000  वोस्यां  खरीद  लौ  हैं  ग्रोवर

 इससे  मंडियों  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  है

 ्
 (2  500  मीटरी टन  चालू  मोरिया को  निर्यात  किये  मये  हैं  ।

 (3)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया है
 कि  फरुखाबाद

 बाद  में  पॅटैटो टो  डिहाइड्रेशन

 लाइट  स्थापित  करें
 ।

 (4)  राँग  सरकार  से  भी  प्रत रोध  किया  गया  है
 कि
 me  शीत  भण्डारों

 के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठायें  ।
 क्

 (5)  art  ि  श

 तिलन  ही

 राज्यों  में  खाद्यान्नों  को

 7855,  शी  सो०  क्या  कृषि  site  सिचाई  मरती  यह  बताने  की  कप  करें
 कि

 कया  खाद्यान्नों की a
 तस्करी  के  सम्बन्ध  में  राज्यों

 गि  के  नाम  क्या  हैं  ?  रिक

 शक

 said
 कृति  कौर हि  ड्  सल  .

 a  ws  (at  श्रण्णासाहिब  पी०  :.
 ak

 (@)  सुचना  एकत्रित  क  जा  रही  है  als  सभा  के
 पटल  पर  रख

 दी  जायेगी
 ।
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 weal  सें  खल-कद  को  शनिवार  विषय  बनाना

 7856.  श्री  भागीरथ  भंवर  :  क्या  समाज  कल्याण  गौर  संस्कृति  '  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 पा
 (  oh  )  क्या  आयोग ने  वर्ष  1966  में  स्कूलों में  खेल-कਂ  द  को  एक  विषय  बताते

 को  सिफारिश  की  तथा  सरकार  नें  ey  1968  में  राष्ट्रीय  नति  संकल्प  मं  aq

 सिफारिश  का  Tite  ay

 यदि  तो  देश  के  स्कूलों  में  खेल-कूद  को  म्निवायं  विषय  बनाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  जेल  के

 खेल-कूद  सामान  ख़ेल  तथा  इसी  प्रकार  की  श्रव्य  कमियों  . को  दूर  करने  में

 सहायता  देने  हेतु  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का

 ).  यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  wiz  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  हरविन्द  नेताम )

 कौर  विवरण  संगीत

 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 विवरण

 शिक्षा  आयोग  (1964-66)  ने  इस  बात  की  feather  की  थी  कि  स्कूलों  में  कक्षा

 V-X में  शारीरिक  शिक्षा  एक  पाठ्यचर्या  का  विषय हे  ना  सरकार  का  यह  विचार  है

 कि  शिक्षा  oa  की  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ak  इस  संदर्भ  में

 राज्य  सरकारों  से  इस  सिफारिश  को  कार्यसमिति  करने  के  लिए  शरपेक्षित  कदम  उडाने
 न

 समय-समय  पर  wat  किया  गया  ह  ।  कछ  राज्य  सरकारों  ने  वास्तव  इस  पफिफारिश

 को  पहले  से  ही  कार्यान्वित कर  दिया

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डे  ने  भी  उससे  सम्बद्ध  स्कूलों  में  शारीरिक  व

 खेल  कद  को  1  मई  1975 से  भ्रनिवा्ष  बनाने  कां  निर्णय  किया  है  ।  इन  स्कूलों  में  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  ay  शामिल 2  |

 सराप्ट्राय  wae  तथ  प्रशिक्षण  परिषद  ने  '  वर्षीय  स्कूलों  के लिए  पाठय  वर्षा

 नीरू  एक  प्रस्ताव  पत्न  aa  नकेल है  जिसमें  स्कूलों  में  तथा  शारीरिक  शिक्षाਂ  को  एक

 TIETIwW afraa  firmer  सा  रप  मे  wef  गारते  का  Nearer  av  समस  प्रतान  पर  विचार

 करने  के  लिए  राष्ट्रीय  शिक्षा  भ्रनुसंधान तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  उसे  राज्य  सरकारों  तथा  संघ

 शासित  प्रदेशों  को  भेज  दिया  गया  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  च्

 उक्त  प्रस्ताव  पत्न  में  किये  गये  सुझावों  पर  सम्मति  प्राप्त  करने
 के

 लिए  1975  में  राज्य

 सरकारों  शादी  के  प्रतिनिधियों  के  एक  सम्मेलन  का  भी  आयोजन  कर  रही  है
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 सिचाई  परियोजनाएं  बनाना

 7857.  श्री  एस०  Uo  rar: re  4  क्या  Des
 asf  =fiq

 Sl  हरी  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ताप्ती  कौर  पावती

 नदियों  पर  कोई  बड़ी  सिचाई  परियोजनाएं  बनाने  का  निर्णय  किया  गौर

 यदि
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 है
 ?

 कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्रालय  मसें  उपमंत्री  केदार  नाथ
 कौर

 (

 इन  नदियों  पर  जारी  प्रस्तावित  महत्  परियोजनाओं  का  तरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 जाता  है  [  ग्रंथालय  म  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  |

 ग्रामीण  क्रीडा  परिषद  को  स्थापना

 7858.  देव  सिह  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  देश  में  केवल  शहरी  क्षेत्रों  को  ही  खेल-कूद  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 की  सुविधाए दे  रही  है  ;

 90  प्रतिशत  सकल  और  कालेज  ग्रामीण  क्षेत्रों  होने  के  कारण  क्या  ग्रामीण

 qat  तथा  aso  खिलाड़ी  साबित  हो  सकते  हैं  amd  कि  उनकी  शहरी  क्षेत्रों  के

 यवाश्ो  र  विद्याथियों  को  सिलने  वाले  अवसरों के  समान  अवसर दिये  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सामुदायिक विकास  खंडों  के  पर

 ग्रामीण  क्रीडा  परिषद  की  स्थापना  करने  का  है
 ?/

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  अरविन्द

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  शैक्षिक  संस्थापकों  में  छात्रों  बेल-कद  के

 कलापों  की  देखभाल  करने  के  लिए  सामान्यतया  शारीरिक  शिक्षा-प्रध्यापकों  की  सुलभ

 होती  सरकार  देश  के  छात्र  wie  गैर-छत्त  ग्रामीण  और  जन-जातीय  युवकों  को

 शामिल  करके  खेल-कदों  के  कार्यकलापों  को  व्यापक  बनाने  की  आवश्यकता  के  प्रति  जागरूक

 ।  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  योजना  के  अ्रन्तरगेत  विभिन्न  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  नियत  किये  गये

 विशेषज्ञ  प्रशिक्षकों  के  ota  ग्रामीण  युवकों  '  को  खेल-कदों  में  प्रशिक्षण  देते

 क
 लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  कौर  जन-जातीय

 ata
 में  खेलकूद ों  प्रवर्धन  करना

 भी  नेहरू  युवक  केन्द्रों  कार्यक्रमों  का  एक  प्रमुख  भाग  हैं  जिनमें  इस  प्रायोजन  के  लिए

 गीत  की
 व्यवस्था

 की  गई
 हैं

 |  1970-71  से  ग्रामीय  खेलकूद  प्रतियोगिता  का  एक

 राष्ट्र-व्यापी  कार्यक्रम  चल  रहा  ate  इस  सम्बन्ध  ग्रामीण  खिलाड़ियों  .  के  faq  विशेष

 प्रशिक्षण  शिविर  श्रायोजिंत  किये  जाते  हैं  ।  पांचवीं  योजना वधि  में  इन  प्रयासों  को  कौर  किया

 ताकि  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  प्रत्येक  ब्लाक  में  सक्रिय  खेलों

 125



 Written  Answers  April  28,  1975

 नर  नवल  ee  es

 में  लगभग  1500  युवक  भाग  ले  सकें  कौर  सरकारों  के  सहयोग  से  इस  योजना  के

 अन्त  तक  इनमें  लगभग  80  लाख  युवक  ae  युवतियों  द्वारा  भाग  लेना  सुनिश्चित  जा

 सक े।

 प्रतीत  भारतीय  खेलकूद  देश  में  खादों  के  प्रवर्धन  के  लिए  उठाए  जाने

 वाले  कै  बारे  में  तथा  इस  सम्बन्ध  में  शुरू  किये  गये  सभीं  उत्साहवर्धक
 कार्यक्रमों  के

 सरकार कार्यान्वयन के  लिए  बह  ग  को  सलाह  देती  है  ।  राज्य॑  खेलें कूद  जो
 किं  अ्रंधिकीश

 राज्यों  में  स्थापित  की  गई  राज्य  स्तर  पर  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  इसी  प्रकार  के  कार्य

 करती हैं

 विभिन्न  राज्यों  में  चीनी  का  उत्पादन

 7859.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मैया  डेक्कन  शूगर  टैक नो लो  लिस्ट  शंसोसिएंशन  के  ore  मेंहारोष्ट्र  ने
 इस  वर्ष

 पहले  ही  चीनी  war  पैर  तथा  चीनी  की  प्राप्ति  में  सर्वोच्च  रिकार्ड  स्थापित  किंया

 cat  इस  बात के  संकेत  हैं  कि  राज्य  में  चीनी  का  उत्पादन  इस  महीने  पेराई  के  मौसम

 कमेन्ट  तक  13.5  लाख  टन  तक  पहुंच  जायेगा  ।

 यदि  ती  चीनी  उत्पादन  करने  वाले  अन्य  राज्यों  की  क्या  स्थिति  शर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  की  चीनी  प्राप्ति  का  प्रतिशत  wer  erat

 से  कम  हूँ  क्योंकि  वहां  पुरानी  मशीनरी  तथा  पुरानी  व्यवस्था  को  नहीं  बदला  गया  है  ?

 कृषि शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aerate  :  जी  हां  |

 महाराष्ट्र  में  15  1975  13.70  लाख  मीटरी  ढ्  चीनी  का  उत्पादन  हम्ना  था

 श्र  राज्य  में
 36

 किसी  फैक्ट्रियां  अभी  भी  कार्य  कर  रही  थीं  ।

 तीन  विवरण  समान  हैं  में  रखा  गवा  देखिये  सख्या  एल०  ao

 9550/75]  जिनमें  1960-61  से  1973-74  शर  1974-76  में  31-3-1975

 तक  (1)  परे  गए  गन्ने  की  (2)  चीनी  का  उत्पादन  aaa  से  चीनी  को  औसत

 प्रतिशत  वसूली  का  ब्यौरा  दिया  गया

 यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  में  महराष्ट्र  की  ster  फैक्ट्रिंयीं की चौनौ की  चोरी  की  वसूली  की

 ब्रेतिं  शांता  कम  है  अखिल  भारतीय  aida  से  भी  wr  है  लैंकिन  यहं

 उड़ीसा  site  मध्य  प्रदेश  जसे  कई  राज्यों  से  अधिक  हैं  ।  गन्ने  से  चीनी  की

 aye  ने  केवल  पंत
 मशीनरी

 की  दशा  पेर  fade  करतीं  बल्कि  wt

 कौ  किस्म  aft  जैसे  अन्य  कई  तथ्यों  परे  भीं  निर्भर  करती
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 खाद्य  बसूली  कारों  के  लिए  बैंक  साधे  संघ  से  दिये  जाने  वलि  ऋण  में  भारी  वृद्धि

 860.  थ्रो  राजदेव  सिह  क्या  कृषि  att  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किप

 क्या  सरकारी  खादें  वसली  कोयों  के  लिए  dae  वॉल  बक  साथ  संघ  ने

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  हाल  हो  में  ग्रायातित  खाद्य जों  के  लिए  212  करोड़  रुपये  का

 भ्र ति रिक्त  ऋण  दिया  है

 क्या  इस  राशि  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्य  सरकारों  ओर  उनकी

 एजेंसियों  कीं  सरकारी  खाद्य  वसूलने  कांयं  के  लिए  war  कुले  बैंक  ऋण  615  करोड़

 रुपये  हो  जाता  ढ  जबकि  एक  वर्ष  ga  यह  केवल  376  करोड़  रुपये  कौर

 (*#)  यदि  तो  इस  शीरो  waar  अकस्मात  वर्दी  होने  के  कंधा  विशेष  कारण

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०

 जी

 teeny  में  जो  वृद्धि  की  गई  है  कह  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 वित्तीय  सुभ  करनें  के  उदेश्य  से  की  गई  ह  ale  ag  श्रीमती  खाद्यान्नों

 जोकि  पिछले ध ः्द्  महीनों  के  दौरान  प्राप्त  हुएं  सें  संबधित  भुगतान  कर  सकें

 केरल  मैं  genera  से  बाँधों  को ग भीरें  खतरी

 7861.  को  awe  जाज  क्या  कृषि  ale  सिचाई  adt  यहं  adit की  कृपा  करेंगे

 कि

 दरी  में  फ्रैंकॉशिते कया  सरकारें  को  att  29  1975  के  मंलंधलिंमें  भों

 हस  सेम्पॉर्दकीय  लेखे  कीं  art  दिलीप  गयी  हैं  fe  केरेंलें  में  श्रेधिंकोंर्श  बांधों  at  pete

 से  गंभीर  बसेरों  पैदा  हीं  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ह  ?

 शौर कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  केदार  नाथ

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  झर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 सहकारी  कृषि  समितियों के  लिए  फालतू  भूमि

 7862.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने को  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  अनेक  राज्यों  ने  सहकारी  कृषि  समितियों  कों  फालतू  भूमि  देने  की  निर्णय  किंया

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या
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 सहकारी  कृषि  समितियों  को  कुल  कितनी  फालतू  भूमि  मिल  चुको  ह  तथा  उसके

 जार  wine क्या  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  है. |  दास  सुचना

 एकत्र की  जा  रही  ह  प्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 चावल  में  लगने  वाले  कीड़ों  के  प्रति  काय  वाही

 7863.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  व्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  वैज्ञानिकों  ने  बहुत  क्षेत्रों  में  चावल  में  लगने  वाले एक
 कीड़े

 मिजਂ  के  बारे

 में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  जिसने  फसलों  को  पुरी  तरह  से  नष्ट  कर  दिया  कौर

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  श्राइन

 महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  wife  कुछ  राज्यो ंमें  गाल  मिजਂ  चावलों  को  एक  भयंकर  कीड़ा

 है  ।  यह  कीड़ा  केरल  तथा  पश्चिम  बंगाल  शादी  कुछ  wer  राज्यों  में  भी  दिखाई  दिया

 किन्तु  वहां  वह  बहुत  श्रमिक  नहीं  हैं
 ।  इस  कीड़े के

 10-50  प्रतिशत  तक  हानि  हुई  है  ate कुछ

 खेतों  में  अधिक  हानि  होने  की  सम्भावना  है  |  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  gig  प्रदेश  में

 इस  कोड़े  का  प्राक् रमण  ड्  है
 |

 इस  कीड़े  की  रोक  थाम  करने  के  लिए  रासायनिक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  नियंत्रण  के

 प्रभावी  तथा  मितव्ययी  ढूंढने
 के  लिए  प्रमुख  धान  कार्य  किया जा  रहा  ।  सन  क्षेत्र  में  जहां

 कीड़े  तथा
 रोग  महामारी रूप  धारण  किए  हुए  हैं  उनको  नष्ट  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  केन्द्रीय

 प्रायोजित योजना  के  iW We T  1974-75  के  दौरान  3.  2  लाख  एकड़  क्षेत्रों में  रसायनिक  उपाय  किए

 गए  हैं  ।  धान  की  कुछ  ऐसी  किस्मों  को  भी  विकसित  किया  गया  है  जिन  पर  इस  कीट  का  प्रभाव

 नहीं  पड़ता |  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इन  किस्मों  की  अधिक  क्षेत्र  में  बुवाई  लिए  कदम  उठाए हैं  ।

 राजौरी  गार्डन  सें  निम्न  आय  वग  भभोर  सन्ध्या  शआर  वर्ग  के  फ्लैटों  के  निर्माण  के  लिये

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  झ्रधिग्रड़ीत  की  गई  भास

 7864.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  कया  निर्माण  wie  व
 मंत्री

 यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 राजौरी  नई  दिल  में  निम्न  राय  वर्ग  कौर  मध्यम  राय  वर्ग  के  फ्लैटों  का  निर्माण
 करने  के

 ह

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण के  किस  दर  पर  afa  की  थी  ;

 )  भूमि  के  विकास  पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कितनी  राशि  खर्च की  ate

 )
 बलेश

 क
 एजंसियों  bone  कला  दर  ब  की  गई

 थी  ?
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 nee  =m

 निर्माण  कौर  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :  )
 दिल्‍ली  प्रशासन  नें

 भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  हैं  तथा  इसने  इस  विकसित  भूमि  की  मूल्य
 7  रुपये  प्रति  वर्ग  गज  की  दर  से

 अस्थायी  रूप  से  निर्धारित किया  ॥

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इस  समय  इस  राशि  को  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  क्यों
 कि

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  कतिपय  विकास  लागतों  का  निर्धारण  कंरना  ।

 ग्रूप  हाऊसिंग पाकेट  के  लिये
 45

 रुपये  प्रति  वर्ग  गज
 की

 दर  से  वसूल  किया
 गया

 ।

 Visit  of  Foreign  Cricket  Team

 +7865.  Shri  Shankar  Dayal  Singh;  Will  the  Minister  of  Education,  ocial  Wel-

 fare  and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  dates  have  been  fixed  for  th Ula  e  visit  of  any  foreign  cricket

 team  to  India  this  year

 (b)  whether  Indian  Cricket  Team  is  also  going  abroad  to  play  test  matches

 this  year

 (c)  if  so,  the  highlights  of  such  terms;  and

 (da)  whether  some  of  the  tours  fixed  previously  have  been  cancelled  and  if

 so,  the  main  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and

 in  the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  to  (0).  According  to
 information  available  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  no  foreign
 €ricket  team  is  scheduled  to  play  test  matches  in  India  during  1975.  An  Indian
 Cricket  team  is  scheduled  to  play  in  the  World  Cup  Cricket  Tournament  in  UK

 during  June,  1975.  There  is  also  a  proposal  under  consideration  of  the  Board

 of  Control  for  Cricket  in  India  to  send  a  Cricket  team  to  Pakistan  during  1975-76

 (d)  No  other  proposal  either  for  the  visit  of  Indian  Cricket  team  abroad  or

 visit  of  a  foreign  Cricket  team  to  India  has  been  received  in  this
 Ministry

 from

 the  Board  of  Control  for  Cricket  in  India.

 राज्यों  द्वारा  चावल  की  वसूली

 7866.  श्री  कार  वी०  स्वामीनाथन  :  कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  खरीफ  वर्ष  1973-74 के
 के

 लिए  चावज  की  वसूली  का  लक्ष्य  41  लाख  मीटिक

 टन  से  fia हो  गया  था

 यदि  तो  कया  1973 के  ग्रस्त  तक  30  लाख  मैट्रिक  टन  से  अधिक  चावल  की

 वसूली की  जबकि  पिछने  वर्ष  इसी  अवधि  में  32  लाख  टन  की  वसूली  की  गई  थी

 यदि
 तो

 वे  राज्य  कौन  कौन  से  हैं  जिन्होंने  चावल  की  वसूल
 लोके णा  ् {  निर्धारित  लक्ष्य  से

 अ  धिक  वसूली कर  ली  हें  श्ौर ऐसे ऐसे  शल्य  कौन-कौन  से  हैं  जिन्होंने  चावल  की  वसूली  के  लक्ष्य  से  आधी
 व  सूली भी  नहीं  की  हैं
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 यदि  ay  इन  राज्यों  द्वारा  चावल  की  कम  वसूली  करने  के  क्या  मुख्य  कारण
 ्

 शौर

 (=)  क्या  तामिल  ्  राज्य  में  सुखे  अकाल की  स्थिति को  देखते  हुए  a चावल की  भ्रमणी

 वसूली  होने  के  कारण  वहां  पर  चावल
 की

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सप्लाई  सुनिश्चित
 की

 जायेगी  ?

 कृषि  alt  सचाई  संत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  राणा प  हित  पी०  fara)  :  41  लाखे

 मीटरी  टन  चावल  को  ग्र धि प्राप्ति का  लक्ष्य  खरीफ  विपणन मौसम  1974-75  न  कि  1973-74  मौसम

 के  लिए  निर्धारित  कियां  गया  है  ।  1973-74  मौसम  के  लिए  अधिप्राप्ति  लक्ष्य  50  लाख  मीटरी

 टन  था  जिसके  प्रति  39  लाख  मीटरी  टन  चावल  अधिप्राप्ति  किया  गया  था  ।.  चालू  ख  रीफ

 मौसम  1974-75  के  दौरान  तक  32  लाख  Aled  टन  चावल  किया  गया

 है  जबकि  41  लाख  मीटरी  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 1973  के  ara  तक  हुई  चावल  की  अ्रधिप्राप्त  विपणन  मौसम  1972-73  से

 सम्बन्धित है  जोकि
 21.  3

 लाख  मीटरी  टन  की
 गई

 थी
 जबकि

 1972
 के

 अन्त तक
 तक  27.2

 मीटरी  टन  अधिप्राप्ति  को  गई  थी  ।  चालू  खरीफ  मौसम  1974-75  के  1975  के

 तक  30.  3  लाख  मंजरी  टन  की  अधिप्राप्ति  की  गई  थी  जबकि  पिछने  वर्ष  उसी  अवधि  के  दौरान

 32.  6  लाख  मीटरी  टन  की  श्रधि्राप्ति की  गई  थी  ।

 चालू  खरीफ
 विपणन  मौसम  1974-75  के  दौरान  जिन  राज्यों  ने  श्रत्रिए[प्ति  लक्ष्य

 से  अधिक  भ्र धि प्राप्ति  की  हैं  वे  बिहार  ate  तमिलनाड ुच्  ,  जबकि  जम्मू  एवं  काश्मीर  शभ्रौर

 पजाब  राज्यों  ने  लगभग  निर्धारित  लक्ष्य तक  ग्र धि प्राप्ति  कर  ल  हैं  ।  उड़सा  कौर  पश्चात

 बंगाल  राज्य  fa  लक्ष्य
 का  आधा  हिस्सा भी  म्रधिमाप्त  नहीं कर

 सके  थे  ।

 सूखे  ate  बाढ़ों  से  फसलों  क्षतिग्रस्त  होगा  हो  प्रमुख  aren  ह  जिससे  कु  ठेक  राज्यों  में

 घीमी  गति  से  अधिप्राप्ति  हुई  ।  इंस  क्षति  के  परिणामस्वरूप  कम  उत्पादन  सभो  खा यात्रों  के

 मूल्यों  में  fz  सामान्यतः  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  पैदा  हुई  शर  ग्रावश्यक  वश्तुप्रों  को  कमी
 कौ

 मनोभावना  पदा  हुई  ।

 (=)  जोकि  चावल  के  बारे  में  सामान्यतया  श्रीशैल  राज्य  ने  सुखे  की  स्थिति

 के  कारण  इस  वर्ष  केन्द्रीय  पूल  से  अधिक  मात्रा  में  चावल  मांगा  ।  केन्द्रीय पुल  में  चावल
 सीमित  चावल  की  खपत  करने  art  ग्राम्य  अत्यधिक  कमी  वाले  राज्यों की  आवश्यकताओं

 को
 घ्यान  में  रखकर  तमि  नाडू  को  1975 के  लिए केन्द्रीय पुल  से  केवल  7,500  मोटर  टन

 चावल  आवंटित किया  जा  सका  था  ।  मई  मास  के  लिए  7,500  मीटरी  टन  कौर  चावल  आवंटित

 करने के  लिए  रखा  गया  है  ।

 की  सार्वजनिक  वितरण  प्र  गाली  के  लिए  गेहूं  के  कोटे  को  अक्तूबर  ak
 1974  के  5,000  मीटरी  टन  प्रति  मास  से  बड़ाकर  जनवरी  के  लिए  16,000  मोटरों

 फरवरी  के  लिए  41,000  मोटरी  मार्च के  लिए  5  1,000  मोटरी  अप्रैल  के  लिए  53,500
 मीटरी  टन  ai  1975  के  लिए  63,500  मोटरी  टन  कर  दिया  गया  है  ।  इसके

 तमिलनाडू  को  रोलर  घाटा  मिलों
 को

 सप्लाई  करने  के  लिए
 प्रति  नास  9,000  मीटरी  टन  गेहूं  का  भी

 आवंटन किया  जा  रहा  हैं  ।
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 7867.  श्री  कार  वो०  स्वामीनाथन  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  वनों  के  विकास  के  लिये  नये  तरीकों  पर  विचार  कर  रही

 यदि हा ं[,  तो  कया राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  वनों  पर  सपनो  रिपोर्ट  में  इस  प्रय ata

 लिये  नये  तरीकों  का  सुभाव  दिया  है

 क्या  वर्ष  1974-75 में  424  करोड़  रुपे  का  परिव्यय  निर्धारित किया  गया  है  ;

 अरर यदि  तो  इन  नये  तरीकों  को  किस  सीमा  तक  स्वीकार  किया  गया

 इस बारे में  वर्ष  197  5-71  में  वनों  के  विकास  के  लिये  किन  नये  तरीकों  को  अपनाये  जानें

 का  विचार है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  :  तथा  राष्ट्रीय  कृषि

 aa ने  अपनी  प्रेरित  रिपोर्ट  में  वन  निगमों  की  स्थापना  राज्यों में  ईधन  की  लकड़ी  के  वक्ष

 लगाने  के  लिये  सामाजिक  वानिकी  के  कार्यक्रमों  को  प्रारम्भ  करने  कौर  करार  तथा  राज्य  में  वानिकी

 aid  प्र नसं धान  को  तीव्र  करने के  लिये  वन  अन  संतान  तथा  शिक्षा  परिषद  की  स्थापना  करने  शादी  नये

 बताया-कलापों  के  संबंध  में  सिफारिश  की  ।  भारत  सरकार  ने  आयोग  की  सिफारिश  स्वीकार

 करेली  fates  cea  सरकारों  ने  वन  feral  की  स्थापना  कर  दी  है  या  उनको  स्थापना  क  क्य

 रकअत  प्रगति कर  काह  |  उद्योगपति  वक्ष  उगाने  के  लिपे  निगमों  को  संस्था  वत  धन  मिलेगा  और

 ये  निगम  सक्षम  वनों  का  उपयोग  करेंगे  ।  ई  धन  की  सकड़ों को  उगाने  के  लिये  पांचवीं  योजना  में  (  1)

 भूमि
 इरादी

 पर  मिश्रित  किस्म  के  पेड़  लगाने  ale  (2)  काटे  गये  वनों में  फिर  से
 aa

 रोपण  करने  तथा  सामाजिक  वानिकी  के  विकास के  लिये  700  लाख  रुपये  तथा  900

 रूपये  की  लागत  की  दो  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाएं  शामिल  की  गई  हैं  ।

 वन  भ्रनुसंधान  तथा  शिक्षा  संबंधो  योजना के  ग्रन्तगंत  देश के  विभिन्न  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित

 fay  जायेंगे  |  aq  श्रनसंधान  को  बढ़ान ेके  लिय ेकेवल  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पांचवों  योजना  का  परिव्यय

 0.  50  करोड़  रुपये  जबकि  चौथी  योजना  की  वधि  के  दौरान  1,35  करोड़  रुपये  का  परिव्यय

 तथा  वर्ष  1974-75
 के  लिये

 424
 करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  arse  नॉटी  किया

 गया 4  | |
 ब

 पांचवीं  योजना
 की

 water  के  दौरान  वानिकी  के  विकास  के  लिये  कुल  222.30  करोड़

 ्  की  धनराशि  का  प्रावंटन  किया  गया
 उ  ।  इसका  ब्यौरा  ara  दिया  जा  रहा  ली

 करोड़ों  मे ं)

 3.00 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  वानिकी  क

 16.  00 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं

 33.30 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाएं

 222.  30
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 222.  30
 किसे  रुपये

 की  में
 से

 वर्ष  1974=75 के  लिये  26  .  81  करोड़  रुपये  का

 आवंटन किया  गया  था  |

 जैसा कि  ऊपर  उल्लेख  किया  गया  वन  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमों atk  वन

 अनुसंधान  को  मजबूत  बनाने  के
 नये  क्रिया-कलाप  वर्ष  1975-76 के  दौरान  प्रारम्भ  किये  जायेंगे  ।

 वर्ष  1575-76  के  लिये  केन्द्रीय  प्रायोजित  शौर  केन्द्रीय  योजनाओं के  लिये  sahara रूप  से  30:

 किसे  रुपये  की  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 लेवी  चीनी  का  वितरण

 7868.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या
 लेंवी

 चींनी
 के  वितरण  की  मात्रा  काफी

 कम
 कर

 दी
 गई

 वर्ष  1972-73,  वर्ष  1973-74
 श्र  वर्ष  1974-75  में  उपभो  ताशों  को  बेची

 गई  लेवी  चीनी  की  मात्रा  क्या

 कृषि  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  खां  )  1973-74 के

 दौरान  चीनी  का  भ्र पर्याप्त  उत्पादन  होने  कौर  अधिक  से  अधिक  निर्यात  करने  की  तात्कालिक

 कता  के  कारण  लेवी  चीनी  का  मासिक  आवंटन  1974 के  2.  0  लाख  मोटरी  ठन  से  घटाकर

 1.90  लाख  मीटरी  टन  शर  इसके  बाद  1.  80  लाख  मोटरी  टन  कर  दिया  गया  था  ।

 1975  के  लिए  यह  प्राचीन  2.  00  लाख  मीटर टन

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  लेवी  चीनी  के  मासिक नोटों  का  आवंटन  करती

 हं  जोकि  अ्रपने-श्रपने  राज्य  में  उपभोक्ताओं  में  वितरण  करने  के  प्रबन्ध  करती  चीनी  वर्ष
 से  1972-73,  1973-74  कौर  1974-75  1975  तक  आर  मई

 राज्यों को  आवंटित  लेवी  चीनी  की  मात्रा  इस  प्रकार  है

 मीटरी  टन

 वर्ष
 ६...

 मात्रा

 1972-73  23,27

 1973-74  23.20

 1974-75  (  मास के  लिए  1975  समेत  ग्रोवर

 उस  तक  14.  60

 अला  creer  आ  कटर  nee  क
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 अप्रैल  26,  1975  लसित  उत्तर
 ा  SEE  ceed

 सिंचाई  परियोजनाश्रों  के  fad  द 2 अव टिंत  की  घनसाली

 7869.  श्री  समर  गह  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972-75  के  वर्षों  के  लिए  were  ate  छोटे  दर्जे  की  सिंचाई  परियोजनाओं

 राज्यवार  व्यौरा  क्या  है

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  कौर

 (*)  इन  परियोजना भरों  को  प्राथमिकता  देने  के  पोछे  rare  क्या  हैं
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  केदार  नाथ  fag):  सिचाई राज्य  विषय

 है  at  राज्यों  द्वारा  प्रस्तावित  केवल  बड़ी/मध्यम  सिंचाई  परियोजना ग्र ों  कों  हो  योजना  आयोग  को

 स्वीकृति  हेत  केन्द्रीय  सरकारे  की  भेजा  जाना  ग्रेपेक्षित  होता  1972-73,  1973-74  ale

 1974-75  के  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  के  दौरान  चाल  और  नई  स्कीमों  का  राज्य  वार  विवरण

 संलग्न  ह  में  रखा  दिया  संख्या

 लघु  सिंचाई  कार्यों  के  भ्रन्तगंत  सरकारी  कौर  ग  र-सरकारी  क्षेत्रों  में  उथले-गहरे  नलकूपों

 तालों  कौर  छोटे  व्यपवर्तन  कार्यों  का  निर्माण  करना  शामिल  है  ।  चूंकि  इनको  सौंपा  बहुत  अधिक  है

 ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं

 1972-75  के  वर्षों  के  लिए  क्षेत्र  )
 में  मध्यम  ae  लघु  स्कीमों के

 लिए  परिव्यय  लगभग  1586  करोड़  रुपये  का  था

 सिंचाई
 सुविचारों  के

 के  विकास  में  दोनों
 रहता  मध्यम  भ्र  लघु  सिचाई  स्कीमों  का  योगदान

 अनुपूरक
 रूप  में  होता  इन  स्कीमों  को  तकनीकी  जेसे  जल  को

 उपयुक्त

 कमान  क्षेत्र  की  धनराशि  की  विशिष्ट  क्षेत्र  में  सिचाई  की  आवश्यकता  are

 यर  गहराई  से  विचार  करके  तैयार  किया  जाता  है
 ।

 इंजोीनिर्यारग  कौर  मेडिकल  कालेजों  तथा  wea  संस्थानों  में

 नये  छात्रों  को  परेशान  करना

 द
 श्री  समर  क्या  समाज  कल्याण

 ale  संस्कृति  मंत्री यह  बताने  की

 क  लक
 मोत

 पाने  मारे  सों  तो  भर  fer  की  dor  am  @  Ra  ewe

 तथा  मेडिकल  कालेजों  तथा  अन्य  संस्थापकों  को  श्रीजेश  दिये  गये

 यदि  तों  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं

 क्या  संस्थापकों  के  अध्यक्षों  को  नये  प्रवेश  पाने  वाले  छात्रों  के  लिये  पाक  छात्रावासों

 की  व्यवस्था  करने  को  कहा  जायेगा  जेसा  कि  प्रधान  मंत्नी  ने  उन  मिलने  वाले  प्रतिनिधिमण्डल  को

 सलाह दी  कौर

 नये  प्रवेश  पाने  वाले  छात्रों  के  संरक्षण  के  लिये  क्या  wea  कार्यवाही  करने  का  सुझाव

 दिया  गया  ह  अथवा  दिया  जायेगा
 ?
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 faTart  site  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नकली  से

 प्रधान  मंत्री  नये  छात्रों
 के

 रैगिंग  की  घटना तों  के  प्रति  चिन्तित  हैं
 शर

 उन्हे
 गंन इत इ  त  प्रशांत  हाय  व्यवहार

 रोकने  के  लिए  उपाय  ५  निकालने  के  लिये  उपयुक्त  प्राधिकारियों  से  कड़  दिया  है  ।.  प्रत्येक
 संस्था

 के  इस  प्रकार  के  अभद  व्यवहार  शारीरिक  चोट  पहुंचाने  वाल ेरेगिंग  को  रोकने के

 लिए  उपाय  काम  में  लाते  जिन्हें  वे  उचित  समझते  हैं  तथा  केन्द्रीय  ale
 राज्य

 सरकारें  इन

 कारियों  को  समय-समय  पर  यया  भ्रपेक्षित  सहायता  देते  हैं

 बड़े  शहरों  में  गंदी  बस्तों  तथा  पटरियों  रहने  वाले  व्यक्तियों  संख्या

 787  श्री  समर  जाने  क्या  निर्माण  और  श्रीवास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बड़े  शहरों  में  गंदी  ake  गंदी  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की

 संख्या कया  भ्र ौर

 इन  शहरों  में  पटरी  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  नवीनतम  अझ्रांकड़े  क्या  हैं
 ?

 निर्माण  और  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  सिह  )  :  बड़े  शहरों  में  गन्दी

 बकरियों  ate  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  मालूम  नहीं  है  ।  तक

 दिल्ली  संघ  राज्य का  संबंध  है  गन्दी  बस्ती
 क्षेत्र  तथा  1956  की  घारा

 के अधीन  5408  एकड़  भूमि  गन्दी  बस्ती  श्रधियूचित  की  गई  भ्रधिबूचित  गन्दी  बस्तियों  में  रह  रही

 जनसंख्या का  प्र नं मान  13.  2  लाख

 बड़े  नगरों  में  पटरियों पर  रहने  वालों को  सं  ब्या  निम्नलिखित  न्याय
 ए

 दिल्ली  7,090  नवना

 बम्बई  e  59,000

 कलकत्ता  49,090

 मद्रास  a  9,000

 राजकीय  प्रौढ़  उच्चतर  माध्यमिक  दिल्‍ली के  श्वनुसूचित  जाति के
 विद्यार्थियों  द्वारा  अभ्यावेदन

 7872.  श्री  छुपती  ea
 :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  राजकीय  प्रौढ़

 उच्चतर  माध्यमिक  दिल्‍ली  के  अनुभूति  ।  जाति  के  विद्यार्थियों  द्वारा  अभ्यावेदन  के

 बारे
 में  18  1974  के  झ्र तारांकित बतन  संख्या  982  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  क

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  सूचना  एकत्न  कर  ली  दे

 यदि  ठा
 तो  तस् सम् बन  ey  लथा नव्य  sh  कया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 चबा  1897.  लिखित  उत्तर

 दिक्षा  झीर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथ  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  (ait  डी०  दो०  :

 at  ।

 राजकीय  प्रौढ़  उच्चतर  माध्यमिक  दिल्ली  के  छात्रों  तथा  स्कूल

 के  प्रभारी  eras  द्वारा  की  गई  शिकायत  पर  प्राथमिक  पूछताछ  के  wat  सम्बन्धित

 भ्र ध्या पक  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  विभागीय  कार्यवाही  areca को  ह  ।  पुछताछ  अभी  प्रगति  में

 इसी  बीच  में  सम्बन्धित  wears  का  उस  स्कूल  से  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Theft  in  -the  Government  Higher  Secondary  Co-educatjonal  School,  Badarpur

 +7873.  Shri  Chhatrapati  Ambesh:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Wel-

 fare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  one  television  set  and  20  ceiling  fans  have  been  stolen  from  the

 Government  Higher  Secondary  Co-educational  School,  Badarpur,  New  Delhi

 @uring  the  last  two  months;

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  the  matter;  and

 (0)  if  no  action  has  been  taken,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  ia
 the  Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav):  (a)  According  to  the  information
 furnished  by  Delhi  Administration  fourteen  fans  were  stolen  during  the  last  two
 months,  In  addition,  two  fans  and  one  TV  Set  were  also  stolen  earlier  from  this
 school.

 (b)  The  Principal  of  the  School  hag  lodged  report  with  the  Police  who  are

 investigating  the  case.  The  P.W.D.  has  been  requested  to  undertake  repair
 works  of  the  doors  and  windows  and  also  to  get  a  boundary  wall  constructed.
 The  chowkidar  of  the  school]  has  also  since  been  transferred.

 (c)  Does  not  arise.

 दिल्‍लो  बाढ़  नियंत्रण  विभाग  के  क्रेच  रियों  के  संशोधित  वेतनमान

 7874.  श्री  फूनवन्द  वर्मा  :  कया  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरे  बतन  orate  के
 अनुसार  कार्य  प्रभारित  कर्मचारियों  को  छोड़

 कर  दिल्‍ली  बाढ़  नियन्त्रण  विभाग  के  सभी
 वर्गों

 के  लिए  वेतनमानों  का  संशोधन  कर  दिया  गया
 कौर

 इस  बारे  में  पूरे  तथ्य  क्या  हैं  कौर  कार्य  प्रभारित

 न
 )  कर्मचारियों  को  भी

 fad  वेतनमान  सम्बन्धी  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान  की  जायेंगी  श्र  किस  प्रकार  ?

 कृषि  ate  fond  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  :  कौर

 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  श्रेणी-तीन  शौर  श्रेणी-चार  के  नियमित  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  तृतीय

 वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशें  पहले  ही  लिया  की  जा  चुकी  हैं  ।  निम्नलिखित  वर्गों  के  अलावा  जिनके
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 संघ  गीत  बे  तनमानों  के  सम्बन्ध  नि  भा  तत  सरकार  से  पत्र  वर्कचार्ज  कामना  रियों

 के  संशोधित  वेतनमानों
 को

 29  1975  को  अ्रधिसूचित faa
 किया

 जा  चुका

 1  फोरमैन--ग्रेड  दों

 थ्रिलर  इंचाजं

 प्रचालक--श्रेड-एक

 मैकेनिक  ग्रेड--चार

 बिजली  मिस्त्री  ग्रेड--दो

 बिजली  मिस्त्री--ग्रेड--तीन

 लौहार  परेड--तीन

 10.  वेल्डर  ग्रेड--तीन

 11.  फीटर  ग्रेड---भिन्न

 लौहार  ग्रेड--चार/हथोड़िया

 13,  बिल्डर  ग्रेड--चार

 14.  डीजल  मैकेनिक

 15.  टाइम  मुकरम

 वकीलों  मचा  रियों  के  पहले  से  श्रधिसूचित्त  वेतनमानों  को  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रेणी--एक  श्रेणी--दो  के  सम्बन्ध  में  वेतनमानों  को  अभी  तक

 संशोधित  नहीं  किया  गया  है  कौर  इस  मामले  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा  गृह  मन्त्रालय के  बीच  पत्र  व्यवहार

 किया जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  का  विकास

 7875.  श्री  कार  वी०  क्या  निर्माण  श्र  श्रीवास मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ्
 /  क्या  दिल्‍ली  स्थित  सराय  रोहिल्ला  क्षेत्र  की  सहकारी  समितियों  ने  विवेकानन्द पुरी  के

 विकास  के  लिये  दल्ली  नगर  निगम  के  पास  .13  लाख  रुपये  की  राशि  जमा  कराई

 इस  राशि  में  कितनी  राशि  खां  की  गई  है  ale  कितनी  राशि  निगम  के  पास  शेष

 क्या  विवेकानन्द पुरी  का  स्थायी  रूप  से  विद्युतीकरण  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  के  पास  80,000  रुपये  की  राशि  जमा  कराई  गई  थी  कौर  बिजली  लगाने  सम्बन्धी  यह  कार्य

 अभी  शुरू  होना

 क्या  विद्युतीकरण  सम्बन्धी  कार्य  पूरा  करने  के  लिये  80,000  रुपये  की  एक

 किस्त
 दी

 जानी
 है  शर  क्या  सरकार भाग  में

 उल्लिखित
 निगम  के  पास  पड़ी  हुई  सहकारी  समितियों

 द्वारा  जमा  बड़ी  राशि  में  से  इस  किस्त  के  भुगतान  करने  पर  विचार
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 इस  बारे  में  पुरे  तथ्य  क्या  हैं  और  उस
 पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?.

 निर्माण  झर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बलबीर  से  तक

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 लाख का  मूल्य

 7876.  श्री  मुख्तियार  सिह  सलिक
 :

 क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  छड़  लाख  की  की  मतों  में  गत  चार  या  पांच  महीनों  में  तेजी  से  गिरावट  झाई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इसकी  कीमत  में  गिरावट  के  परिणामस्वरूप  देश  के  लाख  के  उत्पादक ,  जो  अधिकतर

 जनजाति लोग  बहुत  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  का  उत्पादन  अलाभप्रद काम  हो  गया

 झर

 (4)  यदि
 तो

 क्या  सरकार  का  विचार  छड़  लाख  की  कीमत
 को

 लाभप्रद  स्तर  पर  स्थिर

 करने  के  लिये  उपयुक्त  उपाय  करने  का  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :

 1974-75 के  दौरान  अधिक  उत्पादन  होने  कौर  बैसाखी  जो  कि  शीघ्र

 हदी  होने  वाली  अच्छी  होने  की  से  देश  में  लाख  के  भावों  में  गिरावट  भाई  है  ।  ada  उत्पादन  के

 परिमाण  के  अनुपात  में  लाख  की  निर्यात  की  मांग  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 जी  at

 इस  प्रश्न  पर  वाणिज्य  तथा  कृषि  मंत्रालयों  के  बीच  परस्पर  विचार-विमर्श  हो  रहा  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  ने  अपनी  लाख  विषयक  स्थायी  समिति  को  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 इसकी  सिफारिशें  शीघ्र  ही  प्राप्त  होने  की  ara  है  ।

 उप कुलपतियों  की  बैठकर

 7877.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 श्री  रासावतार  शास्त्री  :

 क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यानई  दिल्ल  में  हाल  ही  में  हुई  उप कुलपतियों  की  बैठक  में  यह  बताया  गया  है  कि

 विद्यालय  अध्यापकों  का  कार्यभार  अपर्याप्त  है  कौर  कुछ  भागों  में  ये  भार  विश्व  में  न्यूनतम  है  ;

 क्या  बैठक  में  विश्वविद्यालयों  में  व्याप्त  छात्र  अ्रशान्ति  में  विश्वविद्यालय  झ्रध्यापकों  के

 वेतनमान  के  बारे  में  भी  विचार  व्यक्त  किए  गए  शौर
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 यदि  तो  क्या  विचार  व्यक्त  किए  गए  थे  और  सरकार  का  उस  मामले  में  क्या

 चारा  कार्यवाही  करने  विचार  है  ?

 ग्  दर समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नहल
 :  से  (7)  सुचना

 शुकून  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सभा  पटल  पर  रहे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत  के  नियंत्रक  कौर  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन--संघ  कौर  तार ह

 197  इन्  4  के  विनियोग  लेखे--डाक  प्रौढ़  तार  तथा  सीमा  शल्क  अधिनियम  के

 watt  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब कुमार  मुखर्जी  )  मैं  निम्नलिखित पत्तों  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  संविधान के  भझ्रनुच्छेद  151(1)  के  भ्रन्तगंत  भारत  के  नियन्त्रक  महालेखा
 परीक्षक  के  वर्ष  1973-74 के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार  कौर  तार  )  (  हिन्दी

 तथा  wast  की  एक  प्रति  ।  प्रिन्थालय में  रखी  गयी  ।  दखिय  संख्या

 एल०  al  ०--9525/175]

 (2)  ay  1973-74 के  विनियोग  डाक  कौर तार  तथा  ६.2 हु ह  संस्करण

 की  एक  प्रति  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल
 ०

 टी  ०--9526/75]

 सीमा  शल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  ofa (3)

 सूचनाओं  तथा  wast  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 स०  का  935  जो  दिनांक  29  1975  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सां०  श्री  936  जो  दिनांक  29  1975 के  भारत के  राजपत्र मैं

 प्रकाशित  झा  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।  में  रखी  गयी
 देखिये  संख्या  एल०

 भार तल ोय  संग्रहालय  न्यास धारो  बाड़  कौर  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 संस्थान  का  arian  प्रतिवेदन

 दिक्षा  तथा
 समाज  कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग
 में

 उप-मंत्री  डी०  प्रसाद )  :

 मैं  निम्नलिखित  cat  at  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :---

 (1)  निम्नलिखित vat  तथा  अग्रेज़ी संस्करण  )  की  एक  एक  प्रति

 (uw)  भारतीय  संग्रहालय  न्यासधारी  कलकत्ता का
 वर्ष  1968-

 69  का  वार्षिक  प्रतिवेदन ।
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 बिना  1597  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर
 ध्यान  दिलाना ह  er  जना  ——  कथा आगण  आल  a  या

 भारतीय  संग्रहालय  न्यासधारी  कलकत्ता  का  1969-70

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 (2)  उपर्युक्त  प्रतिवेदनों  को
 सभा  पटल  पर  रखते  में  हए  विलम्ब के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।  प[ग्रन्थालय में  रखी  गयी  ।  देखिये

 संख्या

 (3)  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली
 के

 वर्ष  1973-74  वार्षिक  प्रतिवेदन

 feat  अंग्रेजी  की  एके  प्रति  ।  में  रखी  गई
 ।  दे  लिये

 साया  एल०  529/75]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 agra नींव
 :  मैं  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सुचना

 देता हूं  ——s

 कि  राज्य  सभा  ने  26  1975  की  wat  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वी  हर

 किया  है  जिसके  द्वारा  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1974

 सम्बन्ध  दोनों  sara  की  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अवधि

 राज्य  सभा  के  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक  wt  बढ़ायी  गयी  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  26  1975  की  wed  बैठक  में  भारत  के  संविधान  के

 अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  अनुसार  संविधान  विधेयक

 1975  जो  लोक  सभा  द्वारा  23  1975  को  पास  किया  गया  बिना

 किसी  संशोधन  के  पास  कर  दिया

 कि  राज्य  सभा  ने  26  1975  की  श्रपनी  बैठक  मेंਂ  भारत  के  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  ग्रनसार च्ध  संविधान  विधेयक

 1975  जो  लोक  सना  दवारा  23  1975  को  पास  कियागया  बिना  किसी

 संग रोधन  के  पास  कर  दिया  st

 श्रविलन्यनीय  लोक  wad  के  विष तर  की  are  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE.

 पंजाब  सरकार  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  को  राज्य  को  अनाज  मंडियों  A

 गेहूं  aaa की  भ्र नुम ति  न  दिये  जाने  का  समाचार

 श्री  हरो  fag  :  मैं  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  का  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  विषय  की  wiz  ध्यान  दिलाता  हुं  तौर  उनसे  इस  पर  एक  वक्तव्य  देने  का  भ्रनुरोध  करता
 हूँ

 ——

 “9
 करोड़  रुपये  के  बिक्री

 कर
 के  भुगतान  के

 न
 लिये  जाने  के  कारण  पंजाब  सरकार  द्वारा

 भारतीय  खाद्य  निगम
 को

 राज्य
 की

 अनाज  मण्डियों  से  गेहूं  खरीदने
 की  अ्रनुमति

 दिये  जाने  का  समाचार  14.0

 कृषि  site  लिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (sit  भण्जासाहिब पी०

 :  समाचार

 में  कुछ  प्रकाशित  हुई  हैं  कि  पंजाब  कं  राज्य  सरकार  वे  दावा  किया  है
 कि

 भारतीय  खाद्य
 निगम
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 (Saka). Matter  of  Urgent  Public  Importance
 nas  ven

 8,  1897

 [aon  साहिब  पाठ

 ने  उनको बिक्री कर  के  बकायों  का  भुगतान  करना  है  कौर  जब  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  उनका
 डाला  नहीं  तब  तक  निगम  को  चालू  विपणन  मौसम  के  दौरान  पं  जाब में  गेहूं  की  श्रभिप्राप्ति  का

 कोई  हिस्सा  नहीं  दिया  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  प ंजाब  सरकार  कोई  सरकारी  पत्न  प्राप्त

 नहीं  हुआ है है  ।  चालू  मौसम  (  1975-76)  के  दौरान  पंजाब  में  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  के  बार  में  भारतीय

 खाद्य  निगम  को  जो  काम  सौंपा  जाना  है  उसका  निर्णय  उपर्युक्त  सरकार  द्वारा  प्रभी किया  जाना  है  जिस

 बिक्री  कर  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसका  भुगतान  किया  जाना  है  अथवा  इस  प्रश्न
 से  सम्बन्धित

 रिट  याचिका  पंजाब  ate  हरियाणा  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  है  कौर  यह  मामला  न्यायाधीश  है  ।

 Shri  Hari  Singh:  Sir,  Corruption  ig  rampant  in  Food  Corporation  of  India
 at  a  large  scale.  Various  kinds  of  complaints  in  regard  to  bongling  going  on  in

 this  corporation  are  being  received.  The  minister  seems  to  have  no  grip  over

 it  as  I  brought  number  of  cases:  to  his.  notice  and  he  used  to  say  that  F.  i

 was  an  autonomous  body  and  So  he  was  helpless  and  could  not  do  anything.

 The  Food  Corporation  of  India  was  constructing  godowns  in  my  district  and

 suitable  and  also  interrupted  in  the the  land  they  chose  was  not  costly.  We

 matter  and  helped  them  to  get  2  suitable  lend,  and  the  deal  which  was  finalised
 was  also  cheap  and  the  govt.  this  saved  in  this  deal  Rs,  8  lakhs.

 I  will  stress  again  that  F.  C.  I.  has  become  a  den  of  corruption  and  its

 employees  have  amassed  wealth  to  the  tune  of  lakhs  of  rupees  through  cor=

 ruption,

 The  Food  Minister  of  Punjab  has  made  complaints  many  a  time  abcut  this

 corporation.  The  Govt.  there  was  not  in  favour  that  F.  should  take  the

 work  of  procurement.  The  Central  Govt.  should  decide  and  solve  the  griev-

 ances  of  that  Govt.

 My  suggestion  is  that  this  corporation  should  be  wounded.  up.  It  is  not  taking

 any  interest  in  the  foodgrains  of  the  country.  I  want  to  know  from  Government
 the  steps  being  taken  to  bring  efficiency  in  this  department.

 श्री  अण्णा  साहिब  पी  ०  fare :  मे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  अनाज  की  वसूलो में  कोई

 अन्तर  नहीं  जायेगा  क्योंकि  राज्य  सरकार  की  वसूली की  अ्रपनी  एजेन्सी  है  उन्हों  ने  पर्याप्त  मात्रा  में
 खाद्यान्न  एकत्रित  कर  लिया  पंजाब  सरकार  ने  भ्र पना  सिंविल  सप्लाई  निगम  निर्मित  कर  लिया  है

 और
 वह  इसके  माध्यम  से  वसूली  करना  चाहतें  हैं  ।  खाद्य  निगम  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  अनाज

 की
 वसूली

 करना  चाहता  हम  पंजाब  राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  कर  रहे

 चावल  खरीद  पर  बिक्री  कर  देना  बकाया  ह  ।  यह  मामल  न्यायालय  में  चल  रहा  यह

 मामला  विवाद  का  विषय  बना  gard  भारतीय  खाद्य  निगम  भी  एक  कानूनी  इकाई  है  अ्रौर  इसे

 कानूनी  सलाह  के  अनुसार  चलना  होता  है  ।

 चूं  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  इसलिये  मैं  कोई  अपनी  राय  नहीं  दूंगा
 ।  हम  इस

 मामले  को  पंजाब  प्रकार  हरियाणा  सरकार  से  निबटाना  चाहते  इस  मामले  का  निर्णय  wrest  वाला  है

 अभी  से  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  fame  निकालता  ठीक  नहीं  होगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  निगम  के  बारे  में झोर  भी  बातें  उठाई  हैं  बिहार  में  गोदामों की  बात

 हमें  स्थिति  .1  पता  किन्तु इस  पर  अलग  से  चर्चा  कीਂ  जा  सकती  है  ।

 थ्रो  प्रबोध  चन्द्र  :  माननीय  मन्त्रों  ने  मामले  को  न्यायालय  में  निर्णयों

 कह  कर  टालने  का  प्रयत्न  किया  है  |  पंजाब  सरकार  उन्हें  कहती  यह  है  न्यायालय  में  मामले को  न  लेजाया
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 28,  1975  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  att  ध्यान  दिलकशी
 -  -

 जाये  प्रौढ़  भारत  सरकार  कोई  समझौता  कर  ले  ।
 उन्होंने  कहा  है  कि  मामला  विवाद

 का
 विषय

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  स्थिति  क्या  है  ?
 क्या  निगम  पंजाब  से  गेहूं  खरीद  सकता  है  अथवा  नहीं  ।

 झण्णासाहिब Glo  fire  :  मैं  मामले  कोटवाले  का  ware  नहीं  किया  है  मैं  ने  यह  कहा है

 यह  कानूनों  विवाद  है  alt  मामला  न्यायालय  में  है  भारत  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाल

 सकती ।  यह  कहना भीं  गलत  है  कि  हमने  मामला  सुलझाने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  ।  श्री  जगजीवन

 राम  ने  पंजाब  के  खाद्य  मन्त्री  के  साथ  इस  के  बारे  में.बातचीत की  है  मैंने  भी  उन्के साथ  तथा

 हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्री  के  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  की  .  दोनों  चाहते  हैं  कि  मामले  में  समझोता

 हो  जाये  ।.  न्यायालय  का  निणंय  कराने  के  बाद  सरकार  इसे  सुलझाने  का  प्रयत्न  करेगी  |

 Shri  Ram  Sahai  Pandey  (Rajnandgaon):  Mr.  Speaker,  Sir,  in  the  minister’s
 statement,  it  is  said  that  the  Food  Corporation  of  India  has  not  been  given  orders

 for  the  procurement  of  wheat  for  1975-76.  Secondly  the  question  whether  Food

 Corporation  will  pay  Sales  Tax  to  Punjab  Govt.  or  not  is.also  undecided,  the  case

 ig.pending  in  the  court  It  is  a  very  important  question  We  have  great  hopes
 from  Punjab  Punjab  is:  that  state  which  is  called  the  california  of  India—the

 granary  of  the  country.  It  is  the  only  state  which  feeds  the  millions  of  the  coun-

 try
 in  time  of  crisis.  It  is  the  state  which  fights  with  guns  whenever  the  sovere;

 ignty  of  the
 country

 is  threatened: .

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur)  But  when  the  question  of  setting  up
 of.a  big  inlustry  arises,  it  is  not  allottel  to  that  State

 SHRI  RAM  SAHAI  PANDAY:  हहे  it  is  so,  1  sympathise  with  the  honourable  mein-

 ber  But  Punjab  has  made  progress  in  the  field  of  agriculture  though  it  is  not

 industrially  developed

 The  Food  Corporation  of  India  is  proving  a  white  elephant  15  per  cent  of  the

 foodgrains  procured  from  Punjab  and  Haryana  is  wasted.  Moreover,  much  corrup-
 tion  is  rampant  in  this  corporation

 The The  Punjab  Government  have  given  the  figures  of  wheat  procurement
 hon’ble  Minister  has  stated  that  the  Food  Corporation  of  India  hag  not  been  given

 orders  for  wheat  procurement  and  they  nave  not  yet  formulated  any  policy  in  this

 regard.  Does  it-mean  that  wheat  ig  not  being  procured  there.  He  says  that  the

 matter  is  sub-judice,  what  is  meant  by  it?  If  the  Food  Corporation  of  India  has

 to  pay  any  money,  it  should  be  immediately  paid  If  itt  has  nof  to  pay,  it  should

 tell  to  the  Punjab  Government  The  management  of  the  Corporation  is  not  in

 order.  Whenever,  the  wheat  arrives  at  ports  from  abroad,  it  gets  destroyed  in

 fire  and  it  gets  rotten  there  Sometimes  the  wheat  is  stolen  or  the  rate  eat

 away.  The  country  is  facing  shortage  of  foodgrains  but  the  wheat  produced  by

 Punjab  gets  rotten.  This  is  the  management  of  F.C.I  Instead  of  praising  the

 farmers  who  toils  to  produce  wheat,  we  creste  difficulties  for  them

 It  seems  that  Government  want  to  confuse  the  issue  while  they  say  that  they
 have  not  yet  given  orders  to  F.C.I.  for  procurement  There  seems  to  be  some

 bungling  in  it  The  honourable  Minister  should  explain

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  अध्यक्ष  श्राप  भी  पंजाब  से  सम्बन्धित  हैं  अ्रौर  मन्त्रालय

 पंजाब  के  उत्पादन  के  बारे  में  यह  जानता  है  कौर  मैं  ने  भी  भाषण  में  पं  जाब  कौर  हरियाणा के
 किसानों

 के  योगदान  की  प्रशंसा  की  पंजाब  के  किसानों के  feat  की  रक्षा  होनी  चाहिये  इसमें दो
 राय  नहीं

 हो  सकती  ।  खारा  निगम  मण्डियों  में  कार्य  कें  लिये  पार  इस  कारण से  वसूली  में
 कोई

 हानि
 न
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 [Ar  प्राण  हब  To  शिन्दे

 दोगी  ।  खाद्य  निगम  वसूली  के  प्रयासों  में  सहायक  14.  50  करोड़  रुपये  बिक्री कर  की  राशि  पर

 विवाद  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  भी  इस  मामलें  कों  निपटाने के  इच्छुक  भारत  सरकार  कौर

 पंजाब  सरकार  दोनों  ही  इंस  मामले  को  निपटाने के  इच्छुक  हैं  ।  यह  मामला  तकनीकी  ate  कानूनी

 बातों  के  प्राकार  पर  उठाया  गया  है  ।  मैंने
 पहले

 भी
 कहा  है  कि

 वह  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  av

 a4  मामले  पर  समझौता करने  के  इच्छुक  हैं
 |

 खाद्य  निगम
 में  भी  कमजोरियां

 at
 सकती  हैं  किन्तु  देश  में

 डस सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  धारणा  नहीं  बनानी  हिय  यह  लिंगम  बिल्कुल बेकार  है  ।  जो  बातें  तथ्यों

 रित  नहों  उन्हे ंनहीं  कहा  जाना  चाहिये

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 14141,  150487,  1 5 3,  तथा  166aT  प्रतिषेद  न

 it  ज्योतिर्मय  :  महोदय  मैं  लोक  लेखा  समिंति  के  निम्नलिखित  प्रति

 चीन पेश  करता  हैं

 (1)  झ्रायकर  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  नियन्त्रक  are  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  197  1-

 72  के  संव
 सरका

 र  ,  राजस्व  खण्ड  2,  प्रत्यक्ष  कर

 के  अध्याय  3  पर  समिति  के  1198  प्रतिवेदन  मं  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 ड्रा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन  |

 (2)  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 ,  राजस्व  1970  के  weave  4

 तथा  श्राप कर  के  सम्बन्ध  wits  नियन्त्रक  कौर  महार्/खापरीक्षक  के  वर्ष

 1969-70  के  केन्द्रीय  सरकार  ,  राजस्व  प्राप्तियों  पर

 ति के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  के  वारे  में  प्रतिवेदन  |

 निगम कर  के  सम्बन्ध में  भारत  के  चित्र  क  और (3)  के  वह  197

 72  के  संघ  सरकर  के  राजस्व  खाब  2,

 प्रत्यक्ष  कर  के  अध्याय  2  पर  समिति  के  प्रतिवेदन  दी  गई

 रिणों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  प्रतिवेदन

 (4)  पुर्तगाल  के  साथ  erat  पर  प्रतिबन्ध  ग्राम  बी  -  ्रो  ०ए  ०सी०  सोने  की  तस्करी

 सम्बन्धी  मामले  पर  16  जवाँ  प्रतिवेदन  ।

 सरकारो  उपकरणों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 tt  नवल  किशोर  फार्मा  )  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  निम्नलिखित

 प्रतिवेदन  ग्रो र  गवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं
 :--

 राष्टीय  वीज  निगम  लिमिटेड  पर  प्रतिवाद

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  भ॑  समिति  की  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  ।



 नथ  8'  1897  नियम  377  के  wea .  मामले
 a

 नियम 3  mata  मामले

 दिल्‍ली  महानगर  परिषद  की  कार्य कारों  परिषद  से  श्री  मांगे  रास  के  त्याग पत्न  से

 उत्पन्  राजनीतिक  कौर  संवैधानिक  प्रदान

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Shri  Mange  Ram,  a  member  of  the  Executive

 Council  of  Delhi  who  has  recently  resigned  has  raised  several  constitutional  and

 political  questions.  In  his  resignation  I  want  that  the  Home  Minister  should

 clarify  the  position.  The  ulimate  responsibility  of  the  administration  of  Delhi

 is  that  of  the  Centre  and  of  this  Parliament.  When  the  Delhi  Administration  Bill

 was  passed  in  1966,  the  powers  and  the  functions  of  Lt.  Governor  and  the  Execu-

 tive  Council  had  been  specifically  laid  down  therein.  According  to  that  scheme

 to  the except  the  law  and  order  and  the  N.D.M.C,  which  has  been  entrusted

 Administrator,  all  other  powers  has  been  given  to  the  Executive  Council.  In  case
 of  any  difference  of  opinion,  between  the  Administrator  and  the  Executive  Council,
 the  matter  is  to  be  referred  to  the  President  i.e,  the  Central  Government,

 Now,  what  has  happened?  Shri  Mange  Ram  has  raised  four  points  in  the

 statement,  namely

 (1)  श्री  मांगे  राम  की  राय  के  विरुद्ध  एक  निजी  फर्म  को  शराब  की  सप्लाई  का  ठेका  दिया

 गया  (2)  श्री  मांगे  राम  की  राय  के  विरुद्ध  एवं  जनता  के  विरोध  के  बावजूद  शहादरा  में  मस्जिद

 a  पास  सिनेमा  हाल  की  स्वीकृति  देने  के
 मा

 मे  में  उप-राज्यपाल  का  बीच  में  हस्तक्षेप  ।  (3)  कार्यकारी

 पाषंद  द्वारा  निशचित  की  गई  शर्तो  की  सिंधी  अवहेलन  करके  35  लाख  रुपये  की  राशि  faa  लघु

 उद्योग  निगम  को  स्थानान्तरित  करना  कौर  ऐसा  इस  तथ्य  के  बावजूद  किया  गया  जबकि  रोजगार  जना

 के  लिये  रब  गये  2  करोड़  रुपये  इस्पात  खरीदने  के  लिये  दे  दिय  गये  कौर  वह  फंसी  पड़ी  है  कौर  तथा

 उससे  हानि  होने  की  सम्भावना  है  प्रौढ़  (  4)  उप-राज्यपाल  ने  सिल्क  व्यापारियों  द्वारा  ग्राहकों  से  लिये

 गये  बिक्री  कर  को  वसूल  करने  के  मामले  में  अत्यधिक  हस्तक्षेप  किया  ।  बिक्री  कर  की  यह  राशि  5  करोड़

 रुपये  से  अ्रघिक  है  ।  परन्तु  उप  राज्यपाल  हस्तक्षेप  करके  व्यापारियों  को  इससे  बरी  कर  दिया ।
 मेरी  सुचना  कें  अनुसार  ऐसा  इसलिये  किया  गया  क्यों  कि  व्यापारियों  ने  सत्ताधारी  दल  को  50  लाख

 रुपये  देने  कों  वायदा किया  है  श्री  मांगे  राम  ने  इस  पर  भी  आपत्ति  की  है  ।

 श्री  मांगे  राम  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  दलबदली  के  गोलमाल  कौर  फिर  उसे  समाप्त  करने  के

 ऊपर  भी  भ्रांति  उठाई  है  ।

 ऊपर  उठाये  गये  चारों  मामले  पूरी  तरह  से  कार्यकारी  परिषद  के  रन  है  ।  यदि  उप-राज्यपाल

 ने  उनमें  हस्तक्षेप  किया  है  तो  यह  एक  ऐसी  बात  है  जिसे  सटन  नहीं  किया  जा  सकता  इसकी  जांच

 की  जानी  चाहिये  ।  गृह  मन्त्री  इसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  ।  इस  बीच  राज्यपाल  को  हटा  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 143



 Demands  for  Grants,  1975-76  Vaisaka  8,  1897  (Saka)
 ण  विया

 मुद्रा  शौर  सद्र  नगरों  में  पीने  के  पानी  को  कमीं

 SHORTAGE  OF  DRINKING  WATER  IN  MADRAS  AND  MADURAI  CITIES

 att  कार  alo  स्वामीनाथन  मैं  मद्रास  ौर  मदुरई  में  पीने  के  पानी  की  अत्यधिक

 कमी  के  कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  के  महत्वपूर्ण  मामले  को  उठाना  चाहती  हूं  ।  मद्रास में
 स्थिति  स्थानीय

 सरकार  तौर  निगम  अघिकारियों  की  शक्ति  के  बाहर है  ।  बहुत  से  लोगों  को  लगातार  तीन  चार  दिन

 तक  पानी  नहीं  मिलता  भारत  सरकार  इस  स्थिति  को  तुरन्त  कौर  गम्भीरता  से  हल  करे  ार ध

 राज्य  सरकार  से  उस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  मांगे  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  एक  छात्र  को  पॉंडिचेरी  में  हुई  एक  लाक्षणिक  परोक्ष  में  प्रथम  स्थान  प्राप्त  करने

 पर  प्रोत्साहन  दें  की  झा वद यक तां

 NEED  FOR  ENCOURAGING  A  STUDENT  FROM  WHO  TOPPED

 IN  AN  ACADEMIC  TEST  IN  PONDICHERRY

 Sir,  there  is  a  student  named SHRI  SWAMI  BRAHMANANDJI  (Hamirpur)
 Chhaki  Lal  Indivar  Yadav  He  belongs  to  Uttar  Pradesh  and  to  my  constituency.
 He  has  stood  first  in  matric,  Inter  and  some  other  examinations  in  whole  of
 Uttar  Pradesh.  He  also  topped  in  an  academic  test  in  Pondicherry.  He  is  very

 are intellingent  He  should  be  honoured  by  Government  Students  like  him

 honoured  in  other  countries  He  belongs  to  a  very  poor  family.  Kabir  and  Guru
 Nanak  Dev  were  also  born  in  poor  families  but  they  became  great  persons.
 Likewise  this  boy  can  also  be  a  great  man.

 MR.  SPEAKER:  What  is  the  question  which  arises  out  of  it

 हाट

 श्रनदानों  की  197  5-7

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्रालय

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  की  मांग  संख्या  58  से  61

 चर्चा  अर  मतदान  के  लिये  लेती  है

 जौ  माननीय  सदस्य  कठौती  प्रस्ताव  देना  चाहते  हैं  वह  टेबिल  aia में  15  मिनट  में  इन्हें

 भिजवा  दें  ।  उन्हें  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  माना  जायेगा  ।  उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय
 at

 यातना
 1975-76  की  शभ्रनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई

 मांग  संख्या  शीष क  राशि

 ye  ee

 राजस्व

 Bo  Bo

 58  उद्योग  शर  नागरिक  ग्रा पूर्ति  मन्त्रालय  50,  40,000

 59.  उद्योग  2,04,02,000  31,25,58,000

 60  ग्राम  नौकर  लघ  उद्योग  4,  80,000  6.21,  94,000

 61  नागरिक  पूर्ति  र  सहकारिता  88,  27,000  4,  46,  12,  000.
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 अंकल  28,  1975  अनुदानों  कीं  1975-76

 हि  —
 ~

 ... श्री  दिनेश  भट्टाचार्य
 :  नगर  श्री  पाई  यहां  होते  तो  मुझे  प्रसन्नता  ह

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  भी  मन्त्री  उपस्थित
 नहीं  रहते  ।  मंत्री  के

 लिये  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  होती  है  कि  वे  बजट  चर्चा  के  समय  सभा  में  उपस्थित  रहें  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  मंत्रालय  ने  ज  इतना  मोटा  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया  है

 परम्परा  के  तौर  पर  बहुत  ही  उत्साहवधेक  स्थिति  दिखाई  है  |  पर  उत्पादन  में  केवल

 की  वास्तविक  प्रगति  हुई  है  ।  उत्पादन  दर  इतनी  कम  रहने  पर  भी  बड़े  उद्योगपतियों को  कोई

 हानि  नहीं  हुई  ।  उन्होंने  तो  उतना  ही  व्यय  जीत  कर  लिया  जितना  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  से

 उन्हें लाभ  होता  ।  यह  सब  सरकार  द्वारा  भ्रपनाई  जा  रही  पूंजीवादी  नीति  के  कारण ही  हो

 |

 गैर-सरकारी क्षेत्र  में  निश्चित  परिसम्पत्तियां  13  वह  में  बढ़कर  चौगनी  हो  गई  हैं  ।

 61  भ्र ौर  1973-74 के  बीच  में  3,600  करोड़  रुपये से  बढ़  कर  15,000  करोड़  रुपये  की  गई

 है  |  इसका  अधिकांश भाग  बड़े  व्यापारियों के  हाथों  में  ।  उत्पादन  के

 धरन  कुछ  ही  हाथों  में  संक्रेंद्रित  हो  गये  हैं  इससे  देश  में  भयंकर  अभाव  व  बेरोजगारी  की  स्थिति  पैदा

 |

 लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  अपने  औद्योगिक  नीति  संकल्प  से  हट  wes  ।  उद्योगों

 में  भ्र निश्चितता दूर  करने  के  नाम  पर  उसने  फरवरी  1977  में  नई  लाइसेंस  नीति  की  घोष  की

 थी  ।  बड़े  उद्योग  एकाधिकारियों  ग्रोवर  उनकी  सहायक  तथा  विदेशी  कम्पनियों  को  सब  प्रकार

 की  रियायत दी  गई  ।  एकाधिकार  प्राप्त  कम्पनियों  को  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने

 तथा  कौर  अधिक  निर्यात  करने  की  शर्त  पर  गैर-प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  भी  उत्पादन  शेरू  करने  के  लिये

 लाइसेंस दिये  गये  ।  इसमें  कोई  श्राश्चय  नहीं  कि  भारत  में  एकाधिकारी  गृह  इन  वर्षों  में  सम्पन्न  होते

 रहे  हैं  ।  स्थापित  क्षमता  ग्रोवर  प्रयुक्त  क्षमता  में  बहुत  बड़ा  भ्रातृ  आआ  गया  ।  केवल  50

 से  70  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 बेरोजगारी की  समस्या  सारे  देश  में  व्याप्त है  ।  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  बिहार  में

 aaa  अधिक  बेरोजगारी  फैली  है  ।  कारखानों  में  या  तो  पारियां  बन्द  कर  गई  हैं

 या  मशीनें काम  नहीं  कर  रही  कुछ  कर्मकारों  की  छंटनी  कर  दी  गई  F  तथा  भारी  संख्या  में

 कर्मकारों को  जबरी  छुट्टी  दे  दी  गई  |  प्रनेक  मामलों  में  उन्हें  कानूनी  तौर  पर  देय

 नहीं  दिया  जा  रहा  ।  इस  संकट  को  हम  अस्थायी  नहीं  कह  सकते  ।  यह  दिन  पर  दिन  बढ़ता  जायेगा ।

 सरकार  को  इस  नीति  में  तुरन्त  परिवर्तन  करना  चाहिए  |

 निर्यात  के  नाम  पर  ये  बड़े-बड़े  व्यापार  गुह  हंमारी  वित्तीय  संस्थाओं  को  चूस  रहे  जीवन

 बीमा  बैंकों  तथा  wer  वित्तीय  पंस्थाग्मों  की  70  प्रतिशत  पूंजी  सहायता  या  ऋण  के  रूप  में

 इनके  पास  चली  जाती  है
 ।

 इनको  जो  मुनाफा होता  है  ये  उसे  उद्योगों  में  नहीं  लगाते  हैं

 स्वरूप कई  मशीनें  3-4  वर्ष  में  ही  बेकार  हों  जाती  जे०  के०  रेयान  फैक्टरी की  स्थापना  1958  में

 हुई  थी  तथा  1960  में  उसने  उत्पादन  किया  |  wad  कहते  हैं  कि  हम  नहीं  चला

 सकते  क्योंकि  इस  की  मशीनें  बदलनी  पड़ेंगी  ।  यह  फैक्टरी  पिछले  दो  महीनों से  बन्द  पड़ी  है
 ।

 उनको  इसे  खोलने  के  लिये  कहा  गया  तो  वे  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  धन  नहीं है  ।  यह  बात

 केन्द्रीय शर  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  लाई  गई  पर  उन्होंने  कुछ
 भी

 नहीं  किया  है
 ।
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 Demands  for  Grants  1975-76  April  28,  1975

 दिनेश

 3
 ट  ।  4-5

 पटसन  उद्योग  की  स्थिति  बड़ी  चिन्ताजनक  ।  माल  इक्ट्ठा  होता जा  रहा

 मिलें  शीघ्र  ही  बन्द  होने  वाली  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  की  है
 ?

 कहा

 जा
 रहा  है

 कि
 इसके  लिए  विदेशों  से  काडर  नहीं  मिल  रहे  पर

 स्थिति
 यह

 हो
 गई  है

 हजारों

 श्रमिक  बेकार  हो  रहे  हैं  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  सारी  प्रथ  व्यवस्था  में  ठहराव  सा  गया  है  |

 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  का  समुचित  wea  कर  स्थिति  का  समाधान  करें  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  14  कपड़ा  मिलें  हाथ  में  ले  ली  हैं  ।  पर  ये  सब

 अ्रच्छी  तरह  नहीं  चल  रही  हैं  ।  लेखा-जोखा  गलत  तरीके  से  रखा  जा  रहा  है  ।  कपड़े और  धागे  की

 बिक्री  में  भ  अनियमितता बरती  जा  रही  है  ।  इन  मिलों के  प्रबन्ध  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति को

 कपड़ा  मिलों  के  कार्यकरण  ate  तकनीक  का  अनुभव  नहीं  है  ।  नगर  यही  स्थिति  रही  तो  वह  दिन

 टूर  नहीं
 जब

 इनमें  से  कुछ  मिलें  बन्द  हो  जायेंगी
 ।

 इससे  सरकारी  क्षेत्र  के
 उद्यमों

 पर
 गलत  प्रभाव

 पड़ेगा  |

 बहुत  से  इंजीनियरी  विशेषकर  मोटर-गाड़ी  उद्योग  बड़ी  विकट  स्थिति  में  हैं  ।  इसका

 कारण  मांग  कम  होना  है  ौर  इसके  लिए  सरकार  की  वित्तीय  नीति  तथा  कर  ढांचा  जिम्मेदार  है  ।

 पट्रोल का  लागत  मुख्य  रु०
 1.

 17  प्रति  लिटर  है  भ्र  हमें  यह  3.  38  रुपये प्रति  लिटर  पड़ता है  ।  यदि

 पैट्रोल  पर  यह  शुल्क
 न

 लगता  तो  इसका  मूल्य  इतना  अधिक  नहीं  होता  ।  इसलिये  सरकार  को  इस

 शुल्क  ढांचे  में  ग्रा मूल  परिवहन  करना  चाहिए  ।

 सरकार  सभी  कार  फैक्टरियों
 को

 अपने  हाथ  में  ले  ले
 ।  हिन्दुस्तान  मोटर  का  कहना है  कि

 वें
 कब  प्रतिवर्ष

 एक  हजार  से  अधिक  कारें  नहीं  बना  सकते  ।  जब  कि  महीने  पहले  वे  2,500

 कारें बना  रहे  थे  ।  इस  उद्योग  की  जांच  होनी  चाहिए  ।  इसका  प्रभाव न  सरकार  पर  पड़ेगा  मार

 दी  जायेगी ।

 न  बिड़ला  areal पर  इसका  बात
 तो

 श्रमिकों  पड़ेगा  ।  उनकी  छंटनी
 उन्हें  जबरी  छुट्टी

 वैगन  उद्योग  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  यदि  रेल  विभाग बैगनों  के  लिए  ast  नहीं  देगा  तो
 60,000  कामचारी  बेरोजगार  हो  ।  वैगनों की  विक्रय  दरों a  भी  संशोधन  होना  ना  हए  |

 तीन-चार  साल  पहले  निश्चित  की  गई  दर  पर  फैक्टरी
 को  माल  सप्लाई करने  को  नहीं कहत डा  जा

 सकता  क्योंकि  सभी  प्रकार  की  सामग्री  के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  ।

 जब  पश्चिम  बंगाल  में  सथयूकत ष्झ  मोर्चा  सरकार  थी  तो
 हम  पर  यह  लगाया  जाता  था  कि

 हमारे  कारण  एक  के  बाद  एक  फैक्टरियां  व  हां  से  स्थानान्तरित

 रहा है  ?
 होरही  पर अरब क्या  हो  रहा

 गत  तीन  वर्षों  जब  श्री  सिधार्थशंकर  राय  सत्ता  में  वहां  एक  भी  नई  फैक्टरी
 नहीं

 लगी है  |
 राज  एक  के  aye  एक  फैक्टरियां  महाराष्ट्र  या  अन्य  स्थानों  को  शिफ्ट  हो  रही  हैं  ।  नई फैक्टरियां  स्थापित  करने  की

 बजाय  पहले  स्थापित  फैक्टरियां  भी  बन्द  हो  रही  हैं  ।
 गत  तीन  माह  में 30,000

 इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  को  जबरी  छुट्टी  पर  भेजा  गया  है  ।  हजारों  पटसन  कर्मकार पर
 भेजे  गये  वहां भी  लगभग  200  बल्ब  फैक्टरियों में  से  186

 फैक्टरियां बन्द  हो  गई  हैं  । लगभग  30,000
 कर्मचारियों की  छंटनी  कर  दी  गई  है  ।  लघ  उद्योग  का

 गया है  ।
 इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  पश्चिम  बंगाल  कौर  देश  के  अन्य  भाग  ो  को  इस बाबत

 कुछ  ठोस  सहायता  ।
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 वैशाख  8  1897  झनुदांनों  की  1975-76

 -_ ae

 उद्योग  झ्र ौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किये  गये

 —$$<—

 माग  कट  ्  ग  न  प्रस्तावक  का  नाम  कठौती  का  ऑ्राधार  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 संख्या

 58  1
 श्री  रामावतार  शास्त्री  |

 aa  वस्तुयें  के  राशि
 घटा  कर  1

 जमाखोरों  कौर  काले  रुपया  कर  दी

 बाजारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  जाये  ।

 वाही  करने  में  सफलता |

 द  54  प  सरकार  की  वर्तमान  औद्योगिक  गैर

 नीति  के  फलस्वरूप  देश  में

 इजारेदार  पूंजीवाद  के  विकास

 में  सहायता ।

 शी  55  पप  सरकार  की  औद्योगिक

 नीति  में  ager  परिवर्तन  करने

 में  असफलता |

 0.0  56  देश  के  पिछड़े  राज्यों  में  औद्योगिक  ”

 विकास  पर  प्राथमिकता  देने  में

 विफलता  |

 ह  57  ी  जिन  सुती  मिलों  को  नेशनल  1.0

 टेक्सटाइल  कॉपोरेशन  चला

 रहा  है  उनके  पहले  के  बकाया

 वेतन  को  उनके  मजदूरों  को

 दिलवाने  में  प्र सफलता

 +}  58  1.0  देश के  सभी  कार  बनाने  वाल  बै

 कारखानों  राष्ट्रीयकरण

 करने  में  विफलता

 59 44.0  औद्योगिक  कारखानों  की  विशेषकर  10.0

 जूनियर माल  बनाने  वालें

 कारखानों की  पुरी  क्षमता  का

 पुरा  उपयोग  करने  के  लिये  ठोस

 एवं  प्रभावकारी कदम  उठाने

 की  अवश्य  ता  |
 ay  re mee  —_——eee  ह  कलिया
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 Demands  for  Grants,  1975-76  Vaisakha  8,  1897  (Saka):

 ATT  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  अ्राधार  कटौती की  राशि कटोती

 सख्या

 गागा  नन

 58  60  सावधानी
 c

 वितरण  प्रणाली  को श्र  रामावतार  राशि  घटा  कर

 ठोस  एवं  कारगर  बनाने  के  लिए  1  रूपया  कर  दो

 राशन  की  दुकानों  में  पर्याप्त  जाए  ।

 मात्रा  में  आवश्यक  acquit  की

 सप्लाई  करने  तथा  उनके  वितरण

 के  लिए  लोकप्रिय  समितियों  के

 गठन  की  आवश्यकता  |

 61  पी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के सभी  कारखानों  कक

 में  व्यवस्थापकों  के  बोर्डों  में

 मजदूरों  कर्मचारियों  के

 प्रतिनिधियों  का  निर्वाचन  कराने

 में  सफलता |

 ही  62  पी  कारखानों  में  tr

 केन्द्रीय  श्रम  कानूनों  को  लागू

 करने  मे 4  असफलता  |

 |  63  प  सरकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  ो

 अरन्य  वित्तीय  संस्थानों  से

 तथा  संपूरण  राशि  को  पचा

 वाले  उद्योगपतियों  के  विरूद्ध

 कठोर  कार्यवाही

 विफलता  |

 64  ye  देश  कै  इजारेदार

 घरानों  के  कल कारखानों का

 राष्ट्रीयकरण  करने  की

 आवश्यकता  |
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 wae  28,
 1895  )  अनुदानों की की  1975-76

 कटौती  का  आधार

 ह

 कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव
 सख्या

 a

 58  ¢5  श्री  रामावतार  शास्त्री  सार्वजनिक क्षेत्रों  के  कारखानों  में  राशि  घटा  कर  1

 पूंजीपतियों को  हिस्सा  खरीदने  रु०  कर  दी

 का  अधिकार  देकर  उसे  राष्ट्रीय  जाय े॥
 क्षेत्र  बनाने  की  राष्ट्रपति  नीति

 अंगीकार करने की वकालत करने करने  की  वकालत  करने

 वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने

 की  आवश्यकता

 ज  66  yt  देश  में  ग्रावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को

 बांधने
 तथा  उनके  वर्तमान  मूल्यों

 में  कमी  करने  की  झ्रावश्यकता |

 पका  67  प  सभी  सरकारी  कारखानों  में  काम  द

 करने  वाले  मजदूरों  एवं

 चोरियों  के  लिए  समान  वेतनमान

 तय  कर  के  समानता के  कारण

 उनमें  व्याप्त  असंतोष  दूर  करने

 में  असफलता  |

 £ ४  68  ह  फतूही  में  निर्मित  होने  राशि  में  से  100

 वाले  स्कूटर  कारखाने  में  जिनसे  रु०  घटा  दिये

 जमीन  ली  गयी  है  उन्हें  तथा  जायें  ।

 स्थानीय  लोगों  को  नियुक्त

 करने  में  सफलता |

 69 फ्  फतह  में  ट्रैक्टर  अर  ह

 स्कूटर  फैक्टरी  के  निर्माण  के  लिए

 faa  तीन  सौ  किसानों  से  जमीन

 ली  गयी  है  उनमें  से  केवल  13

 व्यक्तियों  को  ही  स्कूटर

 खाने  में  काम  देना  तथा  42

 मजदूरों  एवं  कर्मचारियों  को

 जिले  तथा  राज्य  से  भी  बाहर  से

 बुलवाकर  भर्ती  करना  कौर

 स्थानीय  13  मजदूरो से  निम्न

 कोटि  तथा  बाहरी  मजदूरों  से

 उच्चकोटि  का  काम  लेने  के

 स्वरूप  मजदूरों  एवं  स्थानीय  लोगों

 में
 प्र संतोष  तथा

 विस्फोटक  स्थिति  ।
 — nn
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 April  28,  1975
 demands

 for  Grants  1975-76

 माग  कटौती  स्तावक का  नाम  कटौती का  आधार  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 संख्या

 a  हाला

 58  70  को  रामावतार  पटना  स्थित  कहा  राशि  में  से  100

 रु०  घटा  दिये  जायें  । ट्रैक्टर  एवं  स्कूटर  कारखानों  के

 लिए  निकट  के  किसानों  से  अजित

 जमीन  का  पूरा  मुआवजा तक

 सदा  नहीं  करने
 में  सफलता  |

 3?  71  )  फतूही  स्थित  ट्रैक्टर  ी

 कारखाने के  निर्माण  में  विलम्ब

 wie  उसे  किसी  wa  राज्य  में  ले

 जाने  के  षड़यंत्र  का  भण्डाफोड़

 करने  की  अ्रावश्यकता |

 ज्  72  पी  ग्रामर  बटलर  (4

 पुर  को  बहत  पहले  सरकारी

 नियंत्रण  में  लिये  जाने  पर  भी

 अभी  तक  केवल  309  मजदूरों

 को  काम  देकर  उत्पादन  बृद्धि

 को  रोकने की  नीति  को  बदलने

 की  आवश्यकता  |

 73  पी  ग्रामर  बटलर

 पुर  में  व्यवस्था  पर  होने  वाले

 अ्रधिक  में  कमी  करने  में

 असफलता |

 ??  74  4.0  करार  बटलर  मुजफ्फरपुर  प

 कार्यप्रणाली

 की  जांच  के  लिए  गठित

 सेशन  कमेटी  की  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  करने  में  प्र सफलता

 75  ह  पटना  जिलांतर्गत  get  में
 बी  |

 निमित  होने  ट्रैक्टर

 फैक्टरी  के  निर्माण  में  प्रनावश्यक

 विलम्ब ।

 76  पै  ह  बटलर  ्य

 पुर  के  वित्तीय  नियंत्रक  को

 करने  की  शभ्रावश्यकता  |
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 वैशाख  8,  1897  अनन्य  नों  मा  1975-76
 e

 कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  आधार  कटौती की  राशि

 सख्या  प्रस्ताव

 सख्या

 ्
 Vv  77  श्री  रामावतार  शास्त्री  बटलर  में  से  100

 पुर के  जनरल  मैनेजर  रु०  घटा  दिये  आय  ॥

 को  दिये  जाने  वाले  वेतन  में

 कटौती  करने  की  आवश्यकता  |

 ्  78  श्रीधर  बटलर  ह

 पुर  की  चार  पहियों  वाले  रेल

 डिब्बों की  वार्षिक  क्षमता  2,000

 होने  के  बावजूद भी  are  महीने से

 अधिक  समय  के  भीतर  केवल

 8  माल  डिब्बों  का  उत्पादन

 प  79  प  श्रीधर  बटलर  0.0

 पुर  के  मजदूरों  को  इंजीनियरी

 बतन  परिषद  की  सिफारिशों  के

 अनुसार  सुविधायें  प्रदान  करने  में

 विफलता |

 yy  80  प  गावर  बटलर  प
 ७,

 पुर  के
 पास  स्टील  fata

 रफ  फालिंग  एण्ड

 प्र  की  क्षमता  के  बीजद  इनका

 उत्पादन करने  में  प्रस फ़लट  |

 गे  81  क  प्रीथर  बटलर  मुजफ्फर  वैसी

 पुर  द्वारा  बिहार  सरकार  तथा

 चीनी  मिलों  से  उक्त  वस्तु भ्र ों की

 सप्लाई  के  लिए
 ast

 लेने  में
 श्रसमधंता  |

 पी  82  6.0  बटलर  ed

 पुर  में  व्याप्त  अ्रव्यवस्था एवं

 सार्वजनिक  संपत्ति  के  दुरुपयोग

 की  नीति  को  समाप्त कर  उसे

 स्वस्थ  लाइन  पर  चलाने  में

 असफलता

 a  SST  लल  एलएन  aes
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 Demands  for
 Grants,

 1975-76  Vaisakha  8,  1897
 (Saka)

 माग  कठौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती की  राशि

 संख्या  प्रस्ताव

 संख्या

 नटा  eee

 58  83  रामावतार  शास्त्रों  राथर  बटलर  को  भारत  राशि  में  से  100

 रु०  घटा  दिये सरकार  द्वारा  10

 1974  को  अपने  हाथ  में  लेने
 ०.

 i

 के  बाद  भी  सभी  मजदूरों

 1965
 में  1349) को  काम  पर

 लेने  में  सफलता

 ी  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  कार  निर्माण  करने  वाले  उद्योग  का  ह

 राष्ट्रीयकरण  करने  की

 ी  ी  anti  विशेष  रूप  से  क

 इंजीनियरिंग  माल  बनाने  वाले

 संयंत्रों  पूर्ण  क्षमता  का

 उपयोग  करने  हेतु  उचित  कदम

 उठाने  की  आवश्यकता

 22  श्री  एम०  एम०  बनर्जी  उन  कपड़ा  मिलों  जिन्हें  राष्ट्रीय  राशि  घटा  कर  1

 कपड़ा  निगम  ने  अ्रपने  अधिकार  रुपया  कर  दी

 में ले  लिया  कर्मचारियों को  जाय े।

 पिछले  वेतन  देने  में  प्र सफलता

 23  पी  लक्ष्मी  रतन  काटन  कानपुर
 ~

 at

 को  अधिकार  में  लेने  म

 असफलता |

 क  24  ी  सभी  सरकारी  उपक्रमों में  राशि  में  से  100

 समान  वेतन  देने  को  आवश्यकता  ।  रु०  घटा  दिये

 जायें  ।

 | क  25  ह  सरकारी  उपक्रमों  के  ate  में  प

 के  प्रतिनिधि  सम्मिलित

 करने  की  शझ्रावश्यकता |

 बे  26  ी  सरकारी  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  श्रम  प

 कानून  लागू  करने  की  आवश्यकता

 पी  27  पी  ह म्यूर  मिल्स
 कौर  विक्टोरिया

 कानपुर  को  पर्याप्त  वित्तीय

 यता  देने  में  |
 ee  penalise
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 अल  28  1975  अनुदानों  को  1975-76

 प्रस्ताव +  का  नाम  कटौती का  प्राय  कटौती  की  राशि
 मांग

 कटौती

 सख्या  प्रस्ताव

 ह

 58  28  राशि  घटा  कर श्री  सी०  कठ  सरकारी  क्षेत्र  नौकरशाही  को

 भ्र ौर  तानाशाही  1  रू०  कर  दी

 रोकने  में  असफलता  |  जाये  ।

 न्  29  5.0  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  निर्णय  ys

 करने  के  सभी  स्तरों  पर

 चोरियों  को  प्रतिनिधित्व  दिलाने

 में  असफलता |

 ”  30  मै  नारियल  जटा  बोर्ड  के  सभापति  ब

 के  रूप  में  किसी  गैर-सरकारी

 व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  में

 सफलता  |

 31  ह  नारियल  जटा  उद्योग  के  सभापति  33

 केरल  में  इस  उद्योग  के

 विकास से  सम्बन्धित  मामलों  में

 राज्य  सरकार  की  घोषित  नीति

 के  विरुद्ध  राजनीतिक  पद

 कार  करने  से  रोकने  में  सफलता  |

 श  32  मै  केरल  उस  राज्य  में  औद्योगिक  a

 विकास  सम्बन्धी  मामलों

 उचित  महत्व  देने  में  अ्रसफलता  ।

 न  33  मड  बी पूरे  देश  में  सरकारी वितरण

 प्रणाली  का  प्रभावी  रूप  से

 संगठन  करने  में  सफलता  |

 ज  34  1.0  सरकारी  क्षेत्र  के  शझ्रधिकांश  बी

 प्रबन्धकों  द्वारा  see  श्रमिक

 सम्बन्ध  स्थापित  करने  का

 वातावरण  तैयार  में

 असफलता  |

 ी  35  ह  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  उच्च  5.0

 अधिकारियों  की  मिली-भगत  से

 गैर-सरकारी  ठेकेदारों  द्वारा

 भन्नाई  जा  लूट  रोकने

 सफलता

 Ka
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 April  28,  1975 Demands  for  Grants  1975-76

 i  3

 A

 58  36  श्री  स ी ०  के  ०  चन्द्रप्पन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ग्रत्यावश्यक  राशि  घटा

 क्षेत्र  में  स्थित  उद्योगों  का  1  रु०  कर  दो

 राष्ट्रीयकरण  करके  एकाधिकार  जाये ं।

 रो  कने  में  सफलता  |

 37  प  तथाकथित  क्षेत्र  सम्बन्धी  y शै

 जो  सरकारी  क्षेत्र  को  दूसरों

 के  हाथ  बेचने  के  अ्रतिरिक्त

 कुछ  नहीं  है
 ।

 38  ह क  चालक w  उद्योग  सीमेंट  कारखाने  का  राशि  में  से  100 प

 तुरन्त  राष्ट्रीयकरण करने
 रुपये

 घटा
 दिये

 झ्रावश्यकता  जहां  भारी  सुप्रबन्ध  यें  |

 व्याप्त है  ।

 39  पौ  आलोक  उद्योग  सीमेंट  कारखाने  पी ी

 के  निदेशक-म॑ंडल  के  सदस्यों  पर

 तुरन्त  मु  +#दमा  चलाने  की

 यकता  क्योंकि  उन्होंने  कम्पनी  के

 धन  को  बिना  सोचे-समझे  खर्चें

 है  जिससे  पूंजीह्लास

 gat  है  कौर  कम्पनी  तबाह  हो

 गई  है  ।

 श  40  0.0  are  उद्योग  कम्पनी  समूह  फ्

 के  सभी  मामलों  की  पूरी  जांच

 कराने  की  आवश्यकता जिनके

 विरुद्ध  wae  गम्भीर  आरोप

 हैं  ।

 पी  41  पी  1...)  एस्ट्रेला  पैटरीज  पै

 बम्बई  के  भ्रामक  मामलों  रोक

 प्रबन्ध  की  जांच  कराने  की

 आवश्यकता  |

 पी  42  ”  मेसर्स  एस्ट्रेला  बैट्री  लिमिटेड  की  ys

 तीव्रता  से  बिगड़  रही  स्थिति

 भ्र  इस  उद्योग  इसके

 कर्मचारियों की  रक्षा  करने  के

 लिये  सरकार  दारा  उठाये

 जाने  वाले  कदम  ।
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 वैशाख  8,  1897

 झनुदांनों
 की  1975-76

 1  थि

 58  43  कब  सो ०  Ho  चन्द्रजीत  मैसर्स  एस्ट्रेला  बैट्रीज़  लिमिटेड  के  राशि  में  से  100

 कर्मचारियों की  छंटनी के  खतरे  रुपये  घटा  दिये

 को  दूर  करने  के  लिये  तुरन्त  जायें  |

 क्षेत्र  करने  की  आवश्यकता |

 | 2  44  ै  मेसर्स  wear  बैट्री  लिमिटेड  का
 ह

 जहां  इस  समय  कप्रवन्ध  व्याप्त

 राष्ट्रीकरण  करने  की

 आवश्यकता  ।

 ॥
 पी  45  मैसेज  oer  बैट्री  लिमिटेड  के

 कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  की  आवश्यकता  जिन्हें

 इस  समय  भारी  छंटनी  का  खतरा

 है  ।

 2.0
 प  46  वी  नारियल-जटा  बोले  का  पुनर्गठन

 करने  की  आवश्यकता ताकि  वहां

 नारियल-जटा  उद्योग  विशेषकर

 करमचारियों  के  विभिन्न  हितों

 को  उचित
 प्रतिनिधित्व

 मिल

 सकें  ।

 ी  47  म  नारियल-जटा  ate  के  कर्मचारियों  प

 को  बोनस  देने  की  आवश्यकता |

 प  48  1.0  नारियल-जटा  उद्योग  का  पुनर्गठन  क्

 करते  के  लिये  पर्याप्त  वित्तीय

 सहायता  देन  की  आवश्यकता

 ताकि  वह  आधिक  रूप  से  सुचारु

 बन  सकें  ।

 ?  49  2.0  में  नारियल-जटा  उद्योग

 संगठनात्मक  परिवर्तन  लाने  क

 लिये  पर्याप्त  atta  वित्तीय

 सहायता  देने की

 जैसा  कि  xe  सरकार  का

 प्रस्ताव है  ।

 eee —> a=

 155.



 ‘Demands  for
 Grants,

 1975-76  Vaisakha  1897  (Saka)

 1  3  4

 60  50  न  स०  कण  चन्ब्राप्पत्त  ग्रामीण  कौर  लघु  उद्योगों  के  राशि  घटा  कर  1

 संवर्धन  के  faa  पर्याप्त  वित्तीय  रुपया  कर  दी  जाये

 कौर  तकनीकी  सहायता  जुटाने

 में  झा-फलता  |

 61  51  प  जनता  में  वितरण  के  लिये  पी

 उचित  दर  को  दुकानों  पर  पर्याप्त

 मात्रा  में  आवश्यक

 उपलब्ध  कराने  में  भारी

 फलता  |

 पी  52  प  सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  लिये  प्

 पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 हेतु  प्रावश्यक  वस्तुयें  जुटाने  में

 असफलता  |

 प  53  0.0  सहकारी  समितियों  ate  सहकारी  पी

 क्षेत्र  से  भ्रष्टाचार को  मल

 नष्ट  करने  में  |

 ait  वाई०  एस०  :  यह  सन्तोष  की  बात  है  कि  अभी  समाप्त हुये  वर्ष

 में  प्रौद्योगिक उत्पादन  में  कुछ  उल्लेखनीय  सुधार  gat  है  ।  1974-75  में  प्रगति  दर  3.  5

 शत  रही जब  कि  1973-74 में  केवल  0.7  प्रतिशत  वृद्धि हुई  थी  ।  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों

 में
 सन्तोषजनक  उत्पादन  gat

 ।  कोयला  कौर  ऊर्जा  क्षेत्रों  में  प्रश़्नों  वुद्धि  at

 कारी  क्षेत्र  के  15  उपक्रमों  में  प्रतिकाश ने  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  कुछेक  ने

 तो  इस  लक्ष्य से  भी
 भ्रमित

 उत्पादन  किया  ।  इस  वर्ष  उन्हें 31  करोड़  रुपये  का  मुनाफा होने  की
 तराशा  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  मूल्य  वृद्धि  इरादी  कारणों  से  झाशानुकूल  उत्पादन  नहीं

 हो  सका  ।

 सप्लाई  से  मांग  भ्रमित  होने  पर  भी  कुछ  उद्योग  अपनो  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  नहीं

 कर  पाये हैं

 (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair

 इस्पात  पेट्रोल  रेल  वैगन  शादी  कुछ  उद्योगों  में  क्षमता  का

 50  प्रतिशत  से  भी  कम  उपयोग  gat  ।
 लाइसेंस  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  कौर  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये  मंत्री
 जी  ने  लाइसेंस  देने  की  प्रक्रिया  को

 सरल  कौर  अधिक  लचीला  बना  दिया है  |

 विलम्ब ate  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प

 के  घिन  नियमों  site  प्रक्रियाओं  में  काफी  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।
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 हा  te

 उत्पादन  के  प्रति  क्रान्तिकारी  रुख  एवं  निष्ठा  रखने  क  कारण  ही  जने  सरकारी

 क्षेत्र  के | हैं  उपक्रमों  के  ढांचे  में  परिवर्तन  किया  है  जेसे  फि  cues  इण्डिया  लिमिटेड  में  प्राइवेट  लोगों

 को  modern शेयर  दिये  गये  हैं  ।  इस  परिवर्तन को  कागज  कौर  जैसे  उद्योगों में  भी

 राजमाता  जाएगा ।  नीति  में  इस  प्रकार  के  परिवर्तन से  सरकार  क्षेत्र  में बचत कर

 इससे  सरकारी  उपक्रमों  को  होने  वाले  मुनाफे  व  हानि  में  जनता  भागीदार  बन  सकेगी  तथा

 मुद्रास्फीति  पर  अंकुश लगाने  में  सहायता  मिलेगी  |  आवश्यक  अंकुश  कौर  सुरक्षा  wl  व्यवस्था ह देने

 से  इस  प्रकार  के  प्रयोग  से  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  की  आशा  की  जा  सकती  है  ।

 रोजगार  कौर  प्रौद्योगिकी  के  लाभ  के  समान  वितरण  के  उदेश्य  से  लघ  उद्योगों  का  विस्तार

 उनकी  वृद्धि  महत्वपूर्ण है  ।  इससे  न  केवल  ग्रामीण  क्षेत्र  का  ्रौद्योग/करण  नहीं  होगा  वरन  वह

 क्षेत्रीय  असन्तुलन  भी  समाप्त  होगा  जी  हमारे  समाज  को  पनपने  नहीं  दे  रहा  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिये  हमने  बहुत  पी  रियायतें  a  सुविधायें

 दी  पर  व्यापारिक  दृष्टिकोण  और  उद्यमशं।/लता  के  प्रभाव  के  कारण  इन  सुविचारों  का  लाभ

 उठाने  के  लिये  लोग  चरागे  नहीं  रहे  हैं  ।  अधिक  से  अधिक  युवकों  को  उद्यमियों  के  रूप  में

 प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।

 49  चुने  हय  जिलों  में जो  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  aren  ये  गये  हैं  उन्हें

 जना  के  शेष  चार  वर्षों  मं  अधिक  से  अधिक  जिलों  में  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  जिलों  का

 विस्तृत  तकनीकी-प्राणिक  सर्वेक्षण  काम  तथा  कामना  रिया  कौर  छोटे  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण

 देने  का  काम  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  भारी  ज  कौर  जनसंख्या  की  ऊंची  वृद्धि  दर  को

 देखत ेga  हमारी  श्रमिक  नीतियां  रोजगारोन्मुखी  होनी  चाहिये  यह  उद्देश्य  तभी  सिद्ध  हो  सकता  है

 भाम  \e] S]  ऐसे  चय व। उत्पादन  तकरीर  पना  जी  बम  etl WaTe  हो

 सरकार  बड़े  उद्योगों  द्वारा  छोटे  उद्योगों  को  संरक्षण  प्रदान  किये  जाने  के  लिये  आवश्यक

 विधान  बनाने  पर  लम्बे समय  से  विचार  कर  रही  यह  कार्य  शीघ्रता  से  किया  जाना  चाहिये

 अन्यथा  प्रौद्योगिकी  के  हमारे  सारे  प्रयत्न  बेकार  हो  जायेंगे  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  ग्रौद्योगोकरण
 eg

 en  प्राक्कलन  समिति  ढारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिश  के  श्रुति  पिछड़े  क्षेत्र

 औद्योगिक  विकास  निगम  जेसी  किसी  fasta  संख्या  को  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  इसके  अच्छे

 शाम  हो  सकते  हैं  |

 जोतो  रोजा  देश  पांडे  मध्य  )  :  उद्योग  मंत्री  जी  ने  हाल  ही  में  है  कि  सरकारी

 उपक्रमों  को  राष्ट्रीय  उपकर्म  में  बदला  जिसमें  सरकार  जनता  wie  श्रमिक  भागीदार

 राजकीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  है  जिसमें  wer  गया  है

 कि वे  कारखाने  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने के  बाद  अपने  शेयर  बेच  सकते  मंत्री  जी

 इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  ।

 बड़े-बड़े  एकाधिकारवादी  ate  पूंजीपति  हमेशा  ही  औद्योगीकरण  के  मार्ग  में  बाधा  उत्पन्न

 करते रहे  सन  1971 के  बाद  इन्होंने  वास्तव  में  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  होने दी  ।
 उनकी

 इस  प्रवृत्ति  को  राजनीतिक  संरक्षण  प्रदान  था  ।  सरकार
 are

 गैर-सरकारी  उद्योगों  शर  ए

 fi  नकारियों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकी  ।  ज  कट  पैदा  तो  श्रमिकों की
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 ———  ee

 रोजा  देश

 दूरी  वृद्ध  पर  रोक  लगा  दी  गई  ।  मजदूरों  को  ही  सबसे  अधिक  नुकसान  हुआ  ।  एक  प्रेस

 रिपोर्ट  के  अ्रतुवार  टाटा  सहित  30  बड़े  एकाधिकार  रियों  ने  इस  बात  को  लेकर  बहुत  शोर  मचाया

 कि  उन्हें  प्रयाप्त  मात्रा  में  ऋण  नहीं  मिल  रहा  है  ;  मत  वे  अपनी  उत्पादन  क्षमता  नहीं  बढ़ा  सकते

 =  कौर  उद्योगों  का  विस्तार  करने  में  समर्थ  हैं  ।  इसके  टाटा  की  परिसम्पत्तियों  535

 करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  600  करोड़  रुपये  तथा  बिड़ला  की  487.  11  करोड़  रुपये  से  बड़  कर

 691.76  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  जिस  श्रुति  में  उनकी  परिसम्पत्तियों  बढ़ी  हैं  उसी  अ्रतुवात  में

 उत्पादन  नहीं  बढ़ा है  ।  स्पष्ट  है  कि  ये  उद्योग  अपना  उत्पादन  जानबूझ  कर  कम  कर  रहे  हैं  |

 साथ  ही  नौकरशाही  को  भ् 5 [जक ह न  करने  के  अपने  प्रयासों  में  सफल  हो  रहे  है  ।  ‘feeRy  को  पूंजी  का

 38  प्रतिशत  भाग  सरकारी  वित्त  dean  दारा  दिया  गया  ऋण है  ।  वित्तीय  संस्थापकों  द्वारा

 सरकारी  उद्योगपतियों  को  दिये  गये  ऋण  को  are टो  पूंजी  में  क्यों  परिवर्तित  नहीं  किया  जा  रहा

 आरम्भ  में  निजी  क्षेत्र  को  आदि  उद्योगों  में  पूरी  स्वतन्त्रता  मिती

 कपड़ा  उद्योग  में  उन्होंने  न  केवल  उपभोक्ता  को  अपितु  सरकार  को  भी  धोखा  दिया  है  ।  उन्हों नेਂ

 सरकारी  धन  est  लिया  है  ।  ale  wa  wer  में  मिलों  को  बन्द  कर  दिया  है  ।

 प्रा बंक लत  समिति  ने  होती  उद्योग  पर  टिप् पगों  को  है  कि  इसका  गत्ता  ब्र  मैचों

 अझर  उपभोक्ता ग्र ों  की  कीमत  पर  कु  डेक  मिल  साजिशों  के  हित  में  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  गला

 उत्पादकों  को  कम  कीमत  दी  जाती  है  पर  होती  का  मलय  बड़न  म्यूजिक  वरुन  जाता  है  ।  समिति  ने न्य

 इस  उद्योग  के  तुरन्त  सरकरोक्रण  की  सिफारिश  को  है  ।  उद्योग  भो  नियंत्रम

 में  लिया  जाना  चाहिये  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  sae  के  नौकरशाह  एका धि कारियों  के  साथ  हैं  प्र  वे  सरकारी  क्षेत्र

 में  तोड़-फोड़  करते  के  प्रगत  कर  रहे  निश्चय  है  कि  इत  क्षेत्र  में  उसदिन  तभी  बड़  सकता है

 जब  श्रमिकों  का  विस्वास  प्राप्त  हो  जाये  तथा  उ  क  मांगें  निपटा  दो  जायें  ।  कया  सरकार  नौकरशाही

 जो  एकारधिकारियों  के  साथर  सरकारी  क्षेत्र  को  रक्षा  कर  सकती  है  ?  श्रमिकों  ने  यह  दिखा

 दिया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  लाभ  हो  सकता  है  तथा  उत्पादन  बढ़  सक  ॥  है  बशर्ते  कि  उन्हें  प्रबन्ध

 व्यवस्था  ग्रोवर  नीति  निर्धारण  सम्बन्धी  मामलों  में  शामिल  हते  के  ahs  शिर  दिये  जायें  ।

 हम  लघु  उद्योग  को  संरक्षण  देना  चाहते  हैं  ।  पर  लघु  उद्योग  की  परिभाषा  में  से  उद्योग

 आते  हैं  ?  बीड़ी  पर  उत्पादन  कर  में  वृद्धि  कर  दो  गई  है  ।  इन  उद्योत  में  75.0  पिशल  महिलायें

 कार्य  करता
 हैं

 farts  उद्योग  बड़े बड़े  बं जीव तियों  के  हाथों  में
 है

 ।  जोड़ियों  पर  लगता  60  प्रतिशत

 शुल्क  बढ़ाया  गया  है  जब  कि  सिंगरेटों  पर  बहुत  थोड़ा  कर  लगाया  गया  है  ।  स्पष्ट  है  कि  श्राप  इस

 उद्योग  को  बन्द  करना  चाहते  हैं  ।  इस  उद्योग  को  रक्षा  के  लिये  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जाये  ।

 यदि  श्राप  वास्तव  में  धन  जुटाना  चाहते  हैं  तो  इत  के  अनेक  अन्य  साधन  हैं  ।  शर्क्तिचालित  करवों

 आर  हथ करवों  पर  कर  लगाकर  ध  नहीं  जुड़ाया  जाना  चाहिये  ,  बल्कि  eq  उघोगों  को  तो  पूरा
 संरक्षण  मिलना  चाहिये  ।

 सारा  asia  उद्योग  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियों  के  हाथों  में  है  त्व  इन  कम्पनियों  का

 करण  किया  जाना  चाहिये  ।  पिम्परी  कौर  ऋषिकेश  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  बड़े  पैमाने  पर

 दीवारों  का  निर्माण  करने  में  सक्षम  हैं  ।  हम  एकाधिकारी  श्रौषध  निर्माता  कम्पनियों  के  साथ  लोहा
 ले  सकते  हैं  ।  पता  नहीं  सरकार  अपने  उद्योगों  में  विदेशी  पूंजी  लगाने  में  क्यों  दिलचस्पी  रखती  है  ।
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 सुती  कपड़ा  मिलों  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  भ्रमित  रखा  जाना  चाहिये  ।  मंत्री  जी

 को  कपड़ा  चोरी  और  सीमेंट  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार

 करना  चाहिये  ।  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  सभी  75  एकाधिकारी

 गृहों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  कर  लगाने  कौर  मजदूरी  पर  रोक  लगाने  से  कीमतें  कम  नहीं

 मैं  मंत्री  जी  को  श्रीभान  कर  देना  चाहती  हुं  कि  वे  सरकारी  क्षेत्र  के  शेयरों  को  निजी  क्षेत्र  को

 बेच  कर  देश  में  प्रगति  के  पहियों  को  पीछे  धकेलने  का  प्रयास  न  करें  ।

 Shri  M.  Daga  (Pali):  There  is  no  doubt  that  the  net  work  of  small  scale
 industries  in  the  country  has  progressed  well,  but  there  is  hardly  any  coordina-

 tion  among  various  agencies  and  departments  under  the  State  as  well  as  Central

 Government  functioning  in  the  field  of  small  scale  industry.  For  instance,  in

 Rajasthan,  as  many  as  14  departments  under  the  State  and  Central  Government
 are  functioning.  But  there  is  no  coordination  among  them.  This  causes  a  lot  of

 inconvenience  to  those  interested  in  setting  up  small  industries.  There  should  be

 only  one  department  and  under  one  roof  for  this  purpose,

 Jobsਂ  and  Your  Own  Industryਂ  are  very  good  slcgans.
 But  proper  attention  has  not  been  paid  to  see  how  far  the  programmes  under-
 taken  under  these  schemes  have  been  successful.  In  my  view,  they  have  been  a
 total  failure.  A  person  who  wants  to  set  up  industry  has  to  run  about  here  and
 there  for  different  things.  There  are  problems  of  electricity,  water  and  raw-

 materials  which  an  entrepreneurs  has  to  face.  There  are  different  departments
 for  all  these  things.  They  should  be  merged  into  one  single  department  and

 housed  under  one  roof.  The  lack  of  coordination  among  them  has  been  one  of
 the  reasons  for  slow  progress  in  this  field.  I  asked  about  the  data  of  Half-a-
 Million  Jobs  Programme,  I  went  from  one  office  to  another  but  no  body  could

 give  me  the  requisite  information.  There  are  five-six  departments  dealing  with
 Small  scale  industries  and  there  is  no  coordination  among  them.  There  should  be
 coordination  among  them  and  they  should  be  under  one  roof,

 Shri  Pai  says  that  we  want  to  help  industries  but  it  is  not  so.  The  youngmen
 setting  up  new  industries  have  to  knock  at  so  many  departments.  The  officers
 there  are  neither  good  guides  nor  philosophers  or  technocrats.  They  only  create
 obstacles.

 What  has  happened  to  ‘“Haif-a-Million  Your  Industryਂ  and
 Rural  Artisan  Programme!  Unless  there  is  a  single  Industries  department,  there
 cannot  be  any  progress  because  the  roads,  etc.  are  to  be  constructed.  In  1959
 Shri  Manu  Bhai  Shah  inaugurated  Falna  Industrial  State.  But  there  arg  no
 roads,  light  and  quarters  there  and  there  is  exploitation  of  labourers.  They  get
 Taw  material  with  great  difficulty.  I  would,  therefore,  suggest  that  before  setting
 up  small  scale  industries  there  should  be  a  single  department  therefor.  The

 Estimate  Committee  have  also  noted  with  regret  that  except  four  or  five  States
 others  do  not  attach  much  importence  to  it  and  funds  are  diverted.  The  Com-
 mittee  have  laid  stress  on  giving  high  priority,  particularly  in  backward  areas.

 Even  infra-structure  have  not  come  up  in  backward  areas.  The  northern,
 southern,  eastern  and  western  regions  of  Pali,  which  is  my  constituency,  are
 backward  but  they  are  not  given  any  concession  without  assigning  any  reason.

 You  have  stated  that  we  would  go  to  villages.  It  is  good  that  there  should  be
 No  concentration  in  the  cities  but  how  far  this  idea  hag  been  implemented?  What

 assistance  by  way  of  loans  has  been  given  to  gold-smiths,  blacksmiths,  etc.  The
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 fact  is  that  Central  Government  blames  the  State  Government  for  lack  of  co-

 operation  whereas  the  State  Government  blames  the  Members  of  Parliament  for
 not  taking  up  the  issue  with  Central  Government  In  this  way  Rajasthan  does
 not  get  funds  If  you  go  through  the  lists  of  loans  of  the  financial  institutions

 you  will  find  that  Rajasthan  has  been  given  the  smallest  amount  of  funds  and

 Maharashtra  has  received  the  maximum  amount.  Backward  areas  are  not  getting
 loans  Villages  are  without  roads  and  electricity.  You  should  bring  out  a  book

 embodying  ail  the  labour  laws  and  terms  and  conditions  for  getting  loans

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Your  ten  minutes  are  over  and  you  should  finish

 SHRI  M.  DAGA  (Pali):  Those  setting  up  new  small  industries  have  to  face

 many  difficulties  They  do  not  get  licences  and  have  to  undergo  difficulties  in

 registration,  modernisation  etc  There  should  be  separate  cell  in  the  Ministry
 for  their  assistance  No  licence  was  given  for  setting  up  cement  factory  in  Pali

 when  a  huge  quantity  of  cement  is  sold  in  black  market  Raw  material  ig  avail-

 able  in  Pali  and  a  cement  factory  can  easily  be  set  up  there

 From  the  point  of  view  of  heavy  industries  Rajasthan  is  the  most  backward

 State  and  I  would  request  that  heavy  industries  should  be  set  up  there

 श्री  बोर  द्र  भ्रमजाल  भारतीय  wet  व्यवस्था में  1974-75 वे  दौरान

 शरीक से  प्रतीक  एक  प्रतिशत की  वृद्धि हुई  है  wa  तीन  कौर  चार  वर्षों के  दौरान  औद्योगिक

 उत्पादन  शून्य  स्तर  पर  रहा  है  किन्तु  इस  मंत्रालय  के  गत  ag  के  प्रतिवेदन
 ere

 7s के  लिये  औद्योगिक विकास  में  आठ  से  दस  प्रतिशत  की  वृद्धि की  भविष्यवाणी की  गई  है

 मालम  |  होता  है  कि  मंत्रालय  के  वचन  तथा  वास्तविक  कार्य  में  कितना  wae  है  ।

 रोजगार  की  संभावनायें  बढ़ाना  ।  राज हमारे  दो  राष्ट्रीय  उद्देश्य  हैं  जिनमें  एक  है

 प्रतिदिन  11,000  बेरोजगारों  की  विधि  होती  है  ।  इस  प्रकार  बेरोजगारी  को  समस्या  की  जटिलता

 का  अन्दाज़ा  लगाया  जा  सकता है  ।

 दूसरा  राष्ट्रीय  उद्देश्य  सारथी  स्वराज  प्राप्त  करना है  ।  किन्तु गत  27  वर्षों  में  हमारी

 ऋणग्रस्त ता
 में  10,000  करोड़  रुपये की  वृद्धि  हुई  है  ।  सरकार के  wage  निर्यात में

 40

 wa  की  वृद्धि  हो  रही है  किन्तु  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  व्यापार में  भ्रातृ  प्रतिवर्ष  1000  करोड़

 व्यय  की  दर दर  से  बढ़  रहा  है  ।  सरकार  को  '
 गम्भीरतापूर्वक  इस  पर  विचार  करना  चाहिये

 ।

 मरे
 विचार  से  भ्र र्थ व्यवस्था उन्नति  की  an  प्रति  दिन  बिगड़ती जा  रही  है  ।

 सरकार  क्षेत्र  तथा  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  बहुत  विवाद चल  रहा  है  ।  aaa  सरकारी
 क्षेत्र  में  कुछ  लाभ  हुमा  है  किन्तु  इसे  पूंजी  के  साधनों  भारों  तथा  संदीप  श्र  लेता
 के  कारण  अपेक्षित  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  जानबूझकर  अपनाई  गई

 निर्वन्धकारी  नीति  के  उन्नति  नहीं  हो  पायी  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  aa

 एक  दूसरे  के  पूरक
 हैं

 किन्तु  सरकार  उन्हे  एक  दूसरे  का  प्रतिद्वन्दी  बनी  रही  है  ।  जब  कि  वास्तव

 में
 उ
 उन्हें  एक  दूसरे  के  साथ  सहयोंग करना  चाहिये  ।

 मिश्रित  af  व्यवस्था  एक  sau  अर्थव्यवस्था  है  शर  इस  सम्बन्ध में  उचिंत  कार्यवाही को
 जानी  चाहिय े।  पूंजीवादी  देशों ने  राज  समाजवादी  ढांचा  अपनाया है  तथा  साम्यवादी  देशों ने
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 पूंजीवादी  औजार  श्र  तकनीक  अपनाया  है  ।  यह  गलत  है  कि  मिश्रित  अर्थंव्यवस्था  को  सफलता

 नहीं  मिली  है  तथा  यह  धारणा  भी  गलत  है  कि  मिश्रित  अर्थव्यवस्था  समाप्त  हो  जायेगी  ।  इसको

 झसफनता  का  कारण  इसकी  भ्र व्यवस्था  है  |

 गत  5  हों  में  अ्रौयो क  उत्पादन  में  दो  तिहाई  की  wat  पायी है  बेरोजगारी  में  50

 लाख की  वृद्धि  हुई  है  कौर  रुपये  की  क्रय  शक्ति  में  40  प्रतिशत  को  करो  भाई  है  तथा  राष्ट्रीय  ञझाय

 स्थिर  रही  है  प्रति  व्यक्ति  प्राय  में  ढाई  प्रतिशत  को  कमा  बायो  है  ।

 प्रधान  मंत्री  प्राथमिक  संकट  के  लिए  विरोधी  पक्ष  को  दोषी  ठहराती  विरोधी  पक्ष  गरीबों

 की  कठिनाइयों  को  देख  कर  चुप  नहों  रह  सकता  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मुरादाबाद  में  उद्योग  लगाने

 को  बात  तो  दूर  रही  वहां  बिजली  भी  नहीं  है  ।  यह  एक  प्रजातंत्र  देश  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  प्रधान  मंत्री
 विरोधी  पक्ष  की  भूमिका  को  समझेंगी  |  बरच्छा  यह  है  कि  वे  विरोधी  पक्ष  को  गरीब  लोगों  के  लिए

 mary  उठाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करें  बजाय  इसके  कि  विरोधी  पक्ष  को  झ्राथिक  गड़बड़ी  पैदा  करने

 के  लिए  दोषी  ठहराए

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  विकास  समाजिक  न्याय  को  सम/प्त  कर  होता  है  तो  वे  उसका

 विरोध  करेंगी  किन्तु  विकास  से  ही  सामाजिक  न्याय  प्राप्त  होता  है  |  सरकार  इस  बात  को  समझ

 नहीं  पायी  है  ।  सरकार  की  उत्पादन  विरोधी  नीतियां  ही  ant  उत्पादन  की  स्थिरता  के  लिए

 जिम्मेदार  हैं  ।

 इस  समय  यह  धारणा  है  कि  सत्ताधारी  दल  का  बे  रोजगारी  कौर  गुटों  में  निहित-स्वाजे

 इती  कारण  सरकार  के  प्रति  शभ्रविश्वास  बढ़  रहा  सरकार  का  दावा है  कि  दो  वर्षों  में

 मुद्रास्फीति  विरोधी  उपायों  से  मूल्यों  में  3
 से

 8.  2  प्रतिशत  गिरावट  are  है  किन्तु  केवल  मुद्रा

 सप्लाई  के  विनियमन  से  मूल्यों  में  प्रट्बकालिक  स्थिरता  at  सकती  है  ।  किन्तु  सप्लाई  की  दिशा  में

 उपाय  किये  बिना  मूल्यों  में  स्थिरता  नहीं  प्रा  सकता  जब्र  तक  विकास  की  दर  में  वृद्धि  नहीं  होती

 तथा  उत्पादन  अ्रधिक्  से  अधिक  नहीं  होता  है  मूल्यों  में  स्थिरता  अधिक  देर  तक  नहों  रह  सकता  है  ।

 विभिन्न  उद्योगों  में  स्टाक  जमा  इस्पात  मिलों  में  400,000  ठन  स्टाक  जमा है  ।

 सीमेंट  कौर  ata  को  मांग  गिर  रही  है  ।  इससे  यह  प्रदर्शित  होता  है  कि  मन्दी  चल  रहो

 पूंजीगत  माल  की  मांग  नहीं  यहां  तक  कि  उपभोक्ता  साल  उद्योग  पटसन  रुई  कौर

 चीनी  शादी  भी  अ्रच्छी हालत  में  नहीं  हैं

 सूती  वस्त्र  तथा  मोटर  ये  दो  उद्योग  हैं  जो  श्रौयोगिक  मोरचे  पर  उठती  एंव  श्रवन्तति

 निर्धारित  करते  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  12  प्रतिशत  मोटरकार  उद्योग  के  अन्तर्गत  जाता  है

 भ्र  इससे  2000  करोड़  रुपये  की  राजस्व  की  प्राप्ति  होती  है  अ्रौर  95  लाख  लोगों  को  रोजगार

 मिलता  है  ।  भ्र केले  एक  मोटरकार  यूनिट  की  30,000  कार  प्रति  वर्ष  उत्पादन  करने  की  क्षमता  है

 जब्रकि यह केवल यह  केवल  1400 कार  का  प्रति  मास ही  उत्पादन  कर  रहा है  किन्तु  यह  900  से  अधिक  कार

 की  बिक्री  नहीं  कर  सकता  है  इस  प्रकार  इसे  प्रति  मास  50  लाख  रुपये  का  घाटा  हो  रहा  है
 ।

 पश्चिम  बंगाल  में  हालत  इतनी  खराब  है  कि  400  से  भी  अ्रधिक  कारखाने  रखने  करमें  चोरियों

 को  काम  से  प्रति  कर  रहे  हैं  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  चुप  इसके  कारण  क्या  मेरे  विचार
 से

 राजकोष  नीति  इसके  लिए  जिम्मेदार
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 केवल  कार  पर  कल  कर  17,000  रुपये  है  जब  को  इसका  मृत्य  34,000  रुपये  इत  पर

 रखरखाव  का  खर्चे  लगभग  2000  रुपये  है  क्योंकि  पेट्रोल  पर  कर  बढ़  कर  500  प्रतिशत  गया है

 सरकार  कार  कौर  पेट्रोल  उत्पादन  Tow  कम  करने  के  लिए  कुठ  नहीं  कर  रहो  इत्  प्रकार  इत

 zy उठ ई  है क्षेत्र  श्रथेव्यवस्था  को  सुधारा  नहीं  जा  सकता  है  ।  देश  में  एक  जोर  क्षमता  बेकार  प  ele

 दूसरी  कौर  उत्पादन  की  भरमार  श्री  पाई  के  विचार  से  तेज  प्रौद्योगिक  विकास  होने  जा  रहा  2 थि

 प्रौर  अगले  वर्ष  औद्योगिक  विकास  में  7  से  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।

 औद्योगिक  विकास  की  धीमी  प्रगति  के  लिए  कोयला  तथा  अरन्य  इसका-ढांचे  को  कमी

 उत्तरदायी  है  ।  fara  की  पर्याप्त  मात्रा  में  कमी  भी  विकास  में  बाधा  विद्या  सप्लाई  कम  ही  न

 है  किन्तु  इसकी  सप्लाई  भी  शअ्रस्थिर  उद्योग  की  ae  सबसे  बड़ी  सम्पा  दोरवेकालोत  तथा

 अल्पकालीन  पूजो  को  उपलब्धि  है  पका  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  |

 प्रधान  मंत्री  ने  ऋण  की  उदारता  का  घाट  को  वित्त  व्याख्या  के  साथ  तुलना  को  है  ।  वास्तव

 उनके  लिए  कऋन  को  उदारता  को में  सट्टेबाजी  के  प्रयोजन  से  जमाखोरी  तथा  जहां  बड़ी  वस्तु सुची

 सिफारिश  नहीं  की  जा  सकता  यदि  ऋण  उदारता  का  चयन  फिया  जपे  तो  प्रौद्योगिक  विकास

 की  गति  तेज  होगी  ।

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  श्र्थव्यवस्था  सशक्त  करने  के  लिए  पांच  उपाय  झ्रावश्यक  हैं

 दर  कम  करना  fey  ऋण  समानता  ग्रुप  लाभांश  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  वापस  ऋण  बाजार

 are  दोहरी  मलय  नीति  को  फिर  से  लाग  करना  hh

 इस  समय  की  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  मध्यम  दर्ज  को  प्रौद्योगिकी  है  ।  इवो  से  देश  को

 गारी  तथा  अन्य  समस्याएं  हल  हो  सकती  यदि  सरकार  मध्यम  दर्जे  को  प्रौद्योगिकी  का  alert

 भारतीय  स्तर  पर  विकास  करना  चाहती  है  तो  उसे  श्रोता  किस्तों  पर  लग  सत्ता  कच्चा

 ती  दरों  पर  बिजली  देना  tar  कोई  कारण  नहीं  है  कि  प्राम  array  मध्यम  दर्जे  को

 प्रोद्योगिकी  स्थापित  न  कर  सक े।

 मुद्रास्फीति  की  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  उपभोक्ता  माल  का  बड़े  पैताने T  पर  उत्पादन

 करना  श्रावशध्यक  है  ।  उपभोक्ता  माल  का  उत्पादन  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  के  लि  अरक्षित  किया  जानता

 चाहिए  ।  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  का  विकास  इतनी  तेजो  से  होना  चाहिए  कि  हम  यह  कहते  को

 स्थिति  में  हो  सकें  कि  देश  में  बे  रोजगारी  की  समस्या  हल  हो  इस  देश  को  गराज
 वास्तविक समस्या  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  दिलाना

 बड़  पैमाने  पर  ग्रोवर  तेजो  से  शभ्रौद्योगिकीकरण  ही  समृद्धि  का  प्रयोग  य  के  धर्य

 व्यवस्था  प्रति  ay  8  से  10  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़ेगी  तो  औद्योगिक  fara  भी  प्रति  बय  18  से

 20  प्रतिशत  हमारी  दीर्घकालिक  दृष्टि  होनी  चाहिए

 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  उत्पादन  पर  कोई  सोमा  नहों  लगाती है  |  उचित  मूल्य  वाले  उस्तादों

 का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन करने  से  मांग  लड़ेंगी  शौर  उत्पादन  9.0  ों  और  इत  प्रकार  उसदिन  थ्रोट

 मांग  वृद्धि  की  waar  बन  जायेगी  ag  समस्त  wader  झसोमित  माल  को  खत  मंडी  बत

 जायेगी  तथा  देश  निश्चित  रूप  से  खुशहाली  की  कौर  बड़ेगा  ।  यदि  ऐसा  किया  जाये  तो  कोई  कारण

 नहीं  है  कि  हम  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  नहीं  कर  सकेंगे  ।
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 श्रोता  ato  जयलक्ष्मी  )
 :  मैं  देश  को  औद्योगिक  गतिविधि  के  लघु  उद्योग

 aa  की  समस्याओं  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगी  |

 माचिस  बनाने  की  90  प्रतिशत  फैक्टरियां  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  इनसे  दो  लाख  परिवारों  को

 रोजी  चलती  परन्तु  दुर्भाग्य  से  यह  उद्योग  दो  कारणों  से  समाप्त  होने  को  पढना  कारण

 यह  है--ग्रधिकारियों  की  इप  उद्योग  के  प्रति  उद् सी वता  तथा  gat  कच्चे  माल  को  करवों  ।

 माचिस  उद्योग  जिसमें  पूंजी  निवेश  केवल  5  करोड़  रुपये  का  3  लाख  व्यक्तियों  को

 रोजगार  मिला  garg  जब  कि  रेलवे  में  जो  सरकारी  क्षेत्र  का  सबसे  बड़ा  उपक्रम  है  5,000  करोड़

 के  निवेश  पर  केवल  15  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  हुमा  इससे  18  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष

 राजस्व  मिलता  है  |

 देश  की  माचिस  को  60  प्रतिश्त  मांग  छोटे  पैमाने  पर  माचिस  का  उत्पादन  करने  वालों  से

 की  जाती  है  तौर वे  इन  वर्षों  तक  एकाधिकारी  यंत्री कृत  क्षेत्र  के  साथ  प्रतियोगिता  करते  ara  हैं

 माचिस  उद्योग  को  सबसे  बड़ो  झ्रावश्यकता  पोटाशियम  sate  का  75  प्रतिशत  उत्पाद  न

 करता  है  ।  उत्पादन  के  बड़े  भाग  का  उपयोग  वे  स्वयं  कर  लेते  देश  को  60  प्रतिशत

 आवश्यकता  की  पूति  करने  वाले  लघु  उद्योग  मजबूर  केमिकल्स  और  ट्रावनकोर  अलवाई  द्वारा

 उत्पादित  25  प्रतिशत  पोटाशियम  क्लोसेट  पर  निर्भर  में  बिजली  को  श्रत्यधघिक  क  मो

 के  कारण  मसूर  केमिकल्स  इसका  उत्पादन  नहीं  कर  सका

 दूसरा  आवश्यक  कच्चा  माल  लाल  फॉस्फोरस  है  ।  देश  के  उत्पादक  50  प्रतिशत  से  अधिक

 माप  की  पति  नहीं  कर  सकते  हैं  ale  पिछले  दो  वर्षों  में  इसकी  भारी  कमी  के  कारण  इसको  कीमतें

 अत्यधिक  बढ़  गई  ।  प्रावश्यक  मात्रा  में  इसके  आयात  करने  की  अ्रावश्यकता  है  ।

 हाथ  से  माचिस  बनाने  वालों  की  माचिस  के  नीले  कागज  के  लिए  5000  टन  को  मांग  है  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  बड़े  उत्पादकों  द्वारा  इसकी  सप्लाई  की  सांविधिक  व्यवस्था  की  जाये  प्रथा

 सरकार  लघु  क्षेत्र  के  लिए  इसकी  मात्रा  नियत  कर  स्वयं  सप्लाई

 लघु  उद्योग  को  मुलायम  लकड़ी  की  उपलब्धि  में  भी  कठिनाई  होती  है  ।

 मंत्री  महोदय  सत्तर  लघु  माचिस  उत्पादक  संघ  ae  माचिस  उद्योग  संगठन  शिवक  सी  तथा

 अन्य  पांच  छोटे  उत्पादकों  द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन  पर  विचार  करें  कौर  उनके  श्ररोनुध  पर  शीघ्र  कार्यवाही

 करें  ।  उद्योग  मंत्री  वित्त  मंत्री  के  सहयोग  से  मशोन  से  माचिस  बनाने  ale  हाथ  से  माचिस  बनाने

 पर  लगने  वाले  शुल्क  के  प्रकार  को  30  पैसे  से  बढ़ाकर  2  रुपये  कर  दें  जीतते  न्र  उद्योग
 पनप  सकें

 इसी  प्रकार  निर्यात  के  प्रोत्साहन  के  लिए  प्रयत्न  किया  जाये  ।

 19-8-74  को  उद्योग  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचित्र  की  अध्यक्षता  में  लहू  माचिस

 कच्चा  माल  उत्पादकों  कौर  सिटको  के  निदेशक  की  एक  वैठक  हुई  थी  ।  लघु  माचिस  निर्माताओं

 के  हित  की  दृष्टि  से  कच्चा  माल  उत्पादक  एक  सामान्य  प्रक्रिया  अ्रपनाने  का  सहमत  हा  गये  ।  परन्तु  अभी

 शतक  उनकी  समस्याए  हल  नहों  हुई  हैं  ।  मंत्री  महोदय  इस  कौर  ध्यान दें  कौर  देखें  कि  माम  कहां  रुका

 पड़ा है
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 बद

 एक  लघ  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  जाये  जिसकी  शाखाएं  सभी  राज्यों  की  राजधानी

 मे ंहों  लघु  उद्योग  अपनी  वित्तीय  ate  कच्चे  माल  सम्बन्धी  सदस्यों  को  हल  कर  सके  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  प्रौद्योगिक  विभाग  अच्छी  प्रकार  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।

 देश  में  सर्वत्र  विद्या  की
 कमी  है  और  कहा

 जाता  है  कि  बिजली  का  संग्रह  तक  दशक

 बना  रहेगा  |  इस  संकट  से  उबरने के  लिए  सरकारी  क्षेत्र
 में  जेनरेटर  बनाने  का  एक  कार खाता

 स्थापित  किया  जाये  जिससे  कि  ay  उद्योगों को  समाप्त  होने  से  बचाया  जा  सके  ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  देश  को  सदस्यों  के  समाधान  के  लिए  एक

 विशेष  कक्ष  बनाया है  कौर  मालूम  हुमा  है  कि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  को  बिजली  को  कपोतों  नहों  को

 जायेगी  ।  मुझे  यह  भी
 मालूम  हुआ  है  कि  सरकार  माचिस  तथा  अन्य  उद्योगों  की  माल

 डिब्बों  की

 मांग  भी  पूरी  करेगी  ।

 मेरा  सुझाव है  कि  जब  तक  वर्तमान  एककों  की  सदस्यों  का  समाधान  नहीं  हो  जाता  तब  तक

 नये  एकक  स्थापित  न  किये  जायें  ।

 1974-75  के  पैमाने  के  उद्योगो ंके  परियोजना  कार्यक्रम  के  प्रतिवेदन  के  झरन  गत

 11  वर्षों में  49  परियोजना  क्षेत्र  1970 में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  इसका  15-20:

 वर्षों  में  समस्त  देश  में  विस्तार  किया  जाये  ।  पांचवीं  योजना  के  लिए  57  जिले  लिये  गये  समस्त

 देश  में  विस्तार करने  के  लिए  इस  परियोजना के  भ्रन्तर्गेत  57  प्रौढ़  जिले  लिये  जाने  चाहिए  ।  किन्तु

 इस  दिशा  में  जैसी  प्रगति  हो  रही  है  उससे  समस्त  देश  में  इसका  विस्तार  करने  के  लिए  कौर  50  से  100

 वर्ष  लगा  |

 तमिलनाडु  में  तिरानवे  सलेम  कौर  चिगलपट  जिलों  को  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  अन्तर्गत

 शामिल  किया  गया  है  ।  अगली  बार  रामनाथपुरम  कौर  धर्मपुरी  जिलों  को  लिया  मंत्रो

 महोदय  इन  दो  जिलों  में  ग्रामीण  उद्योग  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  शोघ  कदम  उठाएं  क्योंकि

 ये  बार-बार  सुखा-प्रीत  हुए  मंत्री  महोदय  कृपया  यह  बताएं  कि  क्या  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किये

 गये  27  चालकों  को  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  अन्तर्गत  लिया  जायेगा  ?

 हम  ने  समाजवादी  गरीबी  दूर  करने  तथा
 की

 विषमता  कम  करने  के
 लक्ष्य

 रखे
 हैं  ।

 सहकारी  भ्रान्दोलन  समाजवादी  श्राकांक्षाश्रों  एवं  लोकतांत्रिक  सामाजिक  व्यवस्था  का  द्योतक
 है
 ह्

 हमारी  सफलता  सहकारी  आन्दोलन  पर  निर्भर  करती  सामाजिक  राजनैतिक  दृष्टि
 से

 सहकारी  आन्दोलन  एक  स्वतंत्र  तथा  समान  सामाजिक  व्यवस्था  बनाने  में  महत्वपूर्ण  प्रयास  है  ।

 खेद  है  कि  माचिस  उद्योग में  तथा  अन्य  उद्योगों  में  सहकारों  औद्योगिक  सेवा  समितियों  को  सरकार  ते

 संरक्षण  नहीं  दिया

 योजना
 के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  की  दिशा  में  सहकारी  आन्दोलन  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।

 वास्तव  में  यह  एक  ola  कारगर  राष्ट्रीय प्रयास  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  गत  दो

 दशकों

 में

 बड़े  पैमाने
 के

 उद्योगों
 को  छोड़  कर  सहकारी  संस्था  a  गतिविधियों  का  सर्वत्र  विस्तार

 हुजरा  है  |  मुझे  arm हैं  कि  मंत्री  महोदय  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  विभिन्न  सदस्यों  का  समाधान

 करेंगे ।
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 माया वन  )  :
 उपाध्यक्ष  प्रौद्योगिक  विकास  को  विनियमित  करना

 विकास  मंत्रालय  का  काम है  ।  प्र  तक  किये  गये  विनियमों  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उद्योगों  को

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  है  तथा  उनके  केन्द्रीयकरण  को  बढ़ावा  मिला  है  जिससे  केन्द्र  में

 चार  बढ़ा  है  ।  यह  प्रसन्नता की  बात है  कि  हाल  ही  में  कुछ  wee  परिवर्तन किये  गये  हैं  ।  उद्योग

 कौर  नागरिक  संस्मरण  मंत्री  ने  वास्तविकता  को  समझा  है  तथा  एक  करोड़  तक  के  लाइसेंस  के  लिए

 कन्याकुमारी  जितनी  लम्बी  दूरी  से  खाने  की  आवश्यकता  नहीं  रही  है  ।  मुद्रास्फीति  30  प्रतिशत

 की  है  ।  प्रौद्योगिक  लागत  सीमा  से  बाहर  बढ़  गई  है  ।  शर्त  मंत्री  महोदय  यह  घोषणा  करें कि

 15  करोड़  रुपये तक  का  लाइसेंस  राज्य  सरकार  दे  सकती  हैं  ।  इससे  देश  के  विभिन्न  भागों में  उद्योगों

 को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  उन  सभी  उद्योगों  को  लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता  से  बरी  कर  दिया  जाये

 जिसमें  देश  में  उपलब्ध  जानकारी  कौर  मशीनरी  तथा  15  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  ।

 लिमा  सम्मेलन  में यह ह  विचार  व्यक्त किया  गया  कि  उद्योग श्र  र  कृषि  पर  समान  ध्यान

 दिया  जाये  ।  उत्तर  मध्य  हरियाणा  अर  तमिलनाडु  में  बिजली  की  कटौती

 लाग  की  गई  है  ।  इस  स्थिति  के  लिए  केन्द्र  जिम्मेदार  है  |  यदि  उन्होंने  साधनों  को  faa

 योजनाओं  में  लगाया  होता  तो  हमारी  स्थिति  ऐसी  नहीं  होती  ।  यदि  प्रौद्योगिक  उन्नति के के  लिए

 सब  से  आवश्यक  fast  के  उत्पादन  के  लिए  समेकित  प्रयत्न  न  किये  गये  तो  प्रौद्योगिक  fara

 एक  कल्पना  मात्र  रह  जायेगा  |

 तमिलनाडु  सरकार  ने  सर्वसम्मति  से  एक  संकल्प  पास  किया  जिसमें  केन्द्रीय
 सरकार

 से

 अनुरोध  किया  गया  कि  नेवेली  में  दूसरी  खान  की  खुदाई  की  जाये  ।  किन्तु  केन्द्र  सरकार के
 के  निर्णय

 aq  लेने  से  तमिलनाडु  सरकार  को  400  करोड़  रुपये  के  निर्मित  माल  की  हानि  हई  ।

 समाचार  gat  में  छपा  है  कि  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ने  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  से

 बिजली  उत्पादन  के  लिए  जैनरेटरों  के  चलाने  हेतु  अधिक  डीजल  देने  का  भ्रनुरोध  किया  है  ।  यह  एक

 बरच्छा  कदम  है  ।  तरे  प्रतीक  से  अधिक  डीजल  इंजनों  को  प्राप्त  कर  उपभोक् ताम्र ों  का  किराया  खरीद

 आधार  पर  ।  इससे  उद्योगों  में  सुधार  होगा  |

 श्री  पाई  के  सरकारी  क्षेत्र के  बारे  में  व्यवहारिक  रुख  का  स्वागत है  ।  सरकारी  क्षेत्र में

 निजी  पुंगी  लगाने  की  उनकी  का  भी  स्वागत है  ।  इसमें  राज्यों से  सहयोग  लिये  जाने  की

 भी  ग्रा वश्य कता  है  ।  जिन  राज्यों  में  उपक्रम  स्थापित  हो  उनका  वित्तीय  हित
 इसमें  गना

 श्रावश्यवः  है  ।  राज्यों  के  श्रौद्योगिक  निगमों  को  केन्द्रीय  उपकरणों  में  निवेश  करने  की  जैनमती

 दी
 चाहिए  ॥

 9  ATA को  एक  प्रश्न  के  उत्तर में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  केन्द्रीय  सरकार ने  न  र  wa

 सरकारों  को  कोई  धनराशि  निवेश  करने  के  लिए  कहा  न  राज्य  सरकारों  ने  सरकारी  क्षेत्र  में

 निवेश  किया है  ।  राज्य  सरकारों  को  भविष्य  में  निवेश  करने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।  साथ

 क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत  की  चाहिए  ।  यह

 पहला  मौका  है  जब  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  सम्बन्धी  संकल्प
 को  कुछ  सीमा  तक

 लगू  क्या  गया  है  ।  यदि  औद्योगिक  विकास  at  विनियमन  अधिनियम  को  वर्तमान  औद्योगिक
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 ato

 स्थिति  की  अवहेलना  कर  लागू  किया  जाना  है  तो  देश  में  औद्योगिक  garda  बढ़ेगा  |  महाराष्ट्र

 और  पश्चिम  बंगाल  में  सब  से  अधिक  उद्योग  हैं  ।  बांध  मैसूर  तौर  तमिलनाडु  में  बहुत

 ही  कम  केन्द्रीय  उपक्रम हैं  ।  पालघाट  में  स्थापित  किया  जाने  वाला  एकक  कभी  भी  शुरू  नहीं

 eat  है  ।  साधारण  व्यक्तियों  के  लिए  ऋण  की  सुविधा  नहीं  है  जब कि  के  लिए

 विशेष  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  के  लिए  सरकारी  वित्तीय  संस्थानो ंसे  धन

 राशि  स्वीकृत  की  जानी  चाहिए  ॥

 पैग़ाम्बर  में  इन्टीगरल  कोच  फैक्टरी है  ।  पता  नहीं  रेलवे  बंगलौर  में  पुर्जे  बनाने  का  एक

 कारखाना  क्यों  स्थापित  कर  रही है  ।  क्या  यह  उचित  नहीं  होता  यदि  इसे  पेराम्बलूर में  ही  स्थापित

 किया  जाता  ?

 पहली  योजना  से  ही  सरकारी  उपक्रमों ने  कोई  लाभ  नहीं  दिखाया  है  ।  उद्योग  मंत्री  के

 कार्यभार  संभालने  के  बाद  से  लगभग  50-60  प्रतिशत  उपक्रमों  ने  150  करोड़  रुपये  का  लाभ

 कमाया  है  |  यह  एक  अच्छा  रुख  है  ।  इन्हें  प्रोत्साहन  दिया  जाये  जिससे  ये  कौर  लाभ  कमा  ॥

 arent  प्रार्थनापत्र  सम्बन्धी  सचिवालय  का  हमेशा  प्रतिकूल  रुख  रहा  है
 ।

 मामूली  कमी

 पर  वह  प्रार्थनापत्र रह  कर  देता  है  ।  मंत्री  महोदय  उनके  इस  रुख  में  परिवर्तन  करें  ।  प्रार्थनापत्रों

 को  स्वीकार  करने  में  इस  सचिवालय  को  उदार  होना  चाहिए  |

 औद्योगिक  प्रा  थापा  सम्बन्धी  सचिवालय  श्र  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  की

 समीक्षा  के
 लिए  एक  समिति  नियुक्त की  जानी  चाहिए  ।

 कार  उद्योग  में  16,000  से  17,000  मजदूर  बेकार  हो  गय ेहैं  ।  कार  की  कीमत  बढ़  रही

 स्कूटर
 घटिया

 किस्म  के  बनते  हैं
 प्रौढ़

 भ्रच्छी  सेवा  नहीं  देते  हैं  ।
 वितरक

 aes  पु  निकाल

 देते हैं  ।  स्कूटर  के  सहायक  उद्योग  भी  घटिया  पुर्जे  बनाते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  इस  कौर  ध्यान दें  ।

 कागज  का  मूल्य  बढ़  गया  है
 |

 इससे  पाठ्य  पुस्तकों  का  मूल्य  भी  बढ़  गया  है  कौर
 किताबें

 गरीब  विद्याथियों  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गई  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिए  |

 मंत्री  महोदय  ने  जब
 कार्य  भार  संभाला  तो  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  सीमेंट  की  80

 शत
 क्षमता  का  उपयोग  किया  जायेगा

 ।
 तीन  महीने  तक  यह  चलता  रहा  किन्तु  उसके  बाद  सीमेंट

 श्राम  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गया  ।  इस्पात के  सम्बन्ध  में  भी  श्राम  आदमी  को  काफी  कठिनाई

 हो  रही है  ।

 सुपर  बाजार  ने  चालू  करते  समय  अच्छी  प्रगति  दिखाई  थी  किन्तु  दिल्‍ली  का  सुपर  बाजार

 हो  गया  है  ।  इसमें  व्याप्त  भ्रष्टाचार की  कौर  ध्यान  दिया  जाये
 ।

 सरदार  धारण  सिंह  सोनी  :  उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग  तथा  नागरिक  पूति
 मंत्रालय

 के
 अधीन

 चल  रहे  15  सरकारी  उपक्रमों  ने  उल्लेखनीय  रूप  से  अच्छा  काम  किया

 बधाई  देता  हूं
 ।

 उत्पादन  बढ़ा  है  कौर  जो  लोग  कहते  हैं  कि  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  है  वे  गलत  कहते
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 मोटर-गाड़ी  उद्योग  में  इत  समय  वाणिज्यिक  मोपेड  ौर  मोटर

 साइकिल  बनने  में  प्रगति  हुई  है  ।  परन्तु  इसकी  मूल्य  नीति  की  we  सरकार  को  तुरन्त  ध्यान  देना

 चाहिए  |  लखनऊ  स्थित  स्कूटर  इंडिया  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  तथा  यह  कारखाना  अच्छा  काम

 कर  रहा है  ।  उसके  पास  2  करोड़  रुपये  के  निर्यात  क्रयादेश  हैं  ।  कौर  उनके  स्कूटर  भी  प्र्  हैं  ।

 कारों  के  मूल्य  लगभग  दुगुने  हो  गये  हैं  ।  सरकार  इस  पर  नियंत्रण  लगाए  श्रद्वा  इन  कारखानों

 का  प्रबन्ध  सरकार  प्रपने  हाथ  में  लल  ।

 लघु  उद्योगों  से  यह  श्राम  गांग  है  कि  निर्मित  माल  पर  लगे  एक  प्रतिशत  के  उत्पादन  शुल्क  को

 वापस  ले  लिया  जाए  ।  प्रत्य था  सरकार  की  राय  बढ़ने  के  बजाय  इससे  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  मंत्री

 महोदय  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  से  बात  करें  ।

 1
 लग  उद्योग  की  पूंजी  की  सीमा  को  कीमतों  में  हुई  वृद्धि  को  देखते  हुए  2

 बढ़ा  कर  10  लाख  रुपये  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीयकृत  बेक  झपने  अपने  राज्यों  में  वास्तविक

 पंजीयित  लघू  उद्योगों को  ऋण  दें  ।

 इंडियन  स्टैंड  वेतन  एण्ड  बनें  कम्पनी  में  नये  व्यक्तियों  की  भर्ती  कर  सुधार  किया  जाना

 चाहिए ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  हैं  कि  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  प्रत्येक  सात  गांवों  में

 एक  लघ  उद्योग  स्थापित  किया  जायेगा  ।  बिहार  प्राकृतिक  साधनों  से  ही  सम्पन्न  नहीं  है  वरन्‌  उसमें

 लघु  उद्योगों  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  ।  इसमें  बहुत  सी  जनशक्ति  बेकार  है  परन्तु

 aa  तक  वहां  लघ  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  हो  सकी  है  ।  सरकार  इस  लोभ  ध्यान  दे  कौर  उचित

 कदम  उठाए  |

 किसी  भी  सरकारी  भ्रमणा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  को  तब  तक  विस्तार  करने  की  अ्रनमति

 नहीं दी  जानी  चाहिए  जब  तक  वह  कुछ  समय  तक  श्रपनी  निर्धारित  क्षमता  के  नरूला  उत्पादन  नहीं

 करत े|

 देश के  पिछड़े  वर्ग  दे  लोगों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  में  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  उन्हें  न्याय  नहीं  मिलता  है  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  समस्त  देश  में  शिक्षण  संस्थानों  में  व्यापार  प्रबन्ध  के  पाठ्यक्रम  चालू

 करे  तथा  विद्याथियों  को  ऐसा  प्रशिक्षण  दे  कि  वे  अपना  ही  काम  य्ारम्म  करें  ।

 सिक्किम  कौर  अरुणाचल  प्रदेश  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  थौर  यह  आवश्यक  है  कि  वहां

 सभी  प्रकार  के  कारखाने  खोले  जायें  |  प्रारम्भ में  वहां  लघु  उद्योग  खोले  जायें
 प्रौढ़  बाद में  बड़े

 उद्योग  खोले
 जायें  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कई  ऐसे  कारखाने  जो  द  क्षमता से  कम  काम  कर  रहे  हैं  ।

 जमशेदपुर  की  टेलको  जैसे  कारख  fa  ं  में  दो  की  बजाय  तीन  at  ब क रया  मे  काम  न्  नल त्न
 चाहिए

 167



 Demands  for  Grants,  1975-76  दि  a.  a isaka  8,  1897  (Saka)
 न  ा

 स्वर्ण  fag

 बिहार  जैसे  पिछड़ा  राज्य  केन्द्र  की  पहल  के  बिना  प्रगति  नहीं  कर  सकता  है  ।  केन्द्र  सरकार

 को  चाहिए  कि  राज्य  सरकार  को  उचित  प्रकार  के  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में
 उचित

 दिशा  निर्देश  करे  ।  लघु  उद्योगों  को  राष्ट्रोयड़त  बैंकों
 से  ऋण  भी  नहीं  मिलता  है  ।  उन्होंने  लघु  उद्योगों

 को  वे  सभी  सुविधाएं  देना  बन्द  कर  दिया  है  जो  उन्हें  पहल  मिलती  थीं  ।  इस  प्रकार  उद्योग  नहीं  चल

 |  हैं  ।

 देश  में  बहुत  से  जाली  उद्योगों  का  पंजीयन  किया  ग्या  है  परन्तु  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 । कार्यवाही  नहीं  की  है

 संसद्‌  में  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  के  बारे  जो  कि  शत  प्रतिशत  एक  अमेरिकन

 कम्पनी  प्रश्न  उठाए  गये  हैं  यह  कम्पनी  करोड़ों  रुपये  देश  से  बाहर  भेजती  है  ।  सरकार  इस  पर  रोक

 क्यों  नहीं  लगाती  ।  इस  पर  तुरन्त  गम्भीरता  से  विचार  किया  जान  चाहिए  ।

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  उद्योग  ate  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  की  वर्ष  1975-76  की  श्रतुदानों

 की  मांगों  का  सेन  करता  ्य
 ig  ।

 Shri  Janeshwar  Misra  (Allahabad):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  in  their

 report  the  Ministry  have  claimed  that  industrial  production  this  year  has  been

 The  is  also more  as  compared  to  the  production  made  last  year.  Ministry

 hopeful  that  production  will  increase  in  the  coming  months.  But  it  is  to  be

 seen  whether  the  production  has  increased  commensurate  with  the  rising  de-

 mand  of  the  people.

 Secondly,  we  have  also  to  see  as  to  what  has  been  our  production  as  cOm~

 pared  to  the  production  in  the  neighbouring  countries.  Viewing  from  these  two

 angles  it  appears  that  our  production  is  going  at  a  very  slow  peace.  Industries
 are  not  being  located  in  the  neighbourhood  of  the  requisite  raw  material  but
 are  being  located  at  far  away  distances.  This  should  be  looked  into.

 When  Britishers  came  to  India  they  set  up  industries  in  the  areas  where  they
 first  came.  The  result  wag  that  industries  came  into  being  in  the  south  and
 northern  Inlia  remained  industrially  backward.  This  imbalance  still  continues
 and  the  people  there  are  still  suffering,  No  effort  has  been  made  to  improve
 the  lot  of  these  areas  and  they  still  remain  backward.

 There  are  reports  of  starvation  deaths  in  a  village  named  Daharia  in  Alla-
 habad,  Chhatisgarh,  Gujarat,  Orissa  etc.  This  is  all  due  to  industrial  imbal-
 ance.  There  has  been  no  industrial  development  in  these  areas,

 In  our  country  both  private  and  public  sector  industries  are  identical  im
 many  respects.  There  is  exploitation  in  private  sector  industries  because  their
 motive  is  to  earn  profit.  In  public  sector  industries  there  is  lot  of  mismanage-
 ment  and  wasteful  expenditure.  In  public  sector  industries  there  are  reports of  cases  of  thefts.  In  Allahabad  there  is  Triveni  'Structurals  at  Naini,  zine
 worth  Rs.  20  lakhs  has  been  stolen  from  that  factory.  There  is  mismanage-
 ment  in  that  factory  and  such  thefts  take  place  there.  Demands  of  the  workers
 are  not  met.  When  they  make  demands  for  equal  wages  for  equal  work,  bonus
 etc.  they  are  dismissed.  Therefore,  there  does  not  appear  to  be  any  difference in  the  public  and  private  sector  in  so  far  as  these  demands  ‘are  concerned.
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 1s  Deleted pute  in  the Pllw  management  of  Bharat  Pump  Compressors There  has  been  a  d

 ‘four  months  back.  There  was  a  tussel  between  certain  the  basis  of

 regionalism.  In  such  undertakings  regionalism  should  not  be  allowed  to  have

 ‘its  influence.

 The  prices  of  the  products  prepared  by  public  undertakings  are  not  fixed
 The  approach  of  profiteering  which

 properly  by  the  Bureau  of  Industrial  Costs.

 we  see  in  private  industries  can  also  ‘be  seen  in  public  undertakings.  This  can

 be  seen  in  the  prices  of  certain  drugs.  In  fact  the  price  of  any  commolity  pro-

 duced  in  public  sector  undertaking  shoull  not  be  more  than  1-1/2  times  of  the

 cost  of  production.

 In  regard  to  cement,  it  has  been  stated  that  the  production  would  not  be

 commensurate  with  the  target  fixed  due  to  want  of  power,  But  it  is  the  res-

 ponsibility  of  government  to  ensure  full  supply  of  power.

 In  the  market  books  and  exercise  books  of  controlled  variety  are  not  avail-

 able.  Birla  group  of  paper  mills  instead  of  manufacturing  controlled  paper
 ‘are  manufacturing  wrapping  paper  in  order  to  make  profit.  We  would  like  to
 -know  the  names  of  the  paper  mills  which  are  not  producing  controlled  paper
 according  to  the  quota  of  such  paper  which  they  promised  to  produce.

 Khadi  Gramodyog  Board  has  also  similar  position,  The  institution  is  only
 ment  for  providing  employment  to  Congress  workers.

 There  has  ‘been  a  reference  to  cold  storages  in  the  report.  The  Hon’ble  Minis-
 ter  should  tell  us  whether  the  Ministry  would  be  in  a  position  to  meet  the  re-
 ‘quirements  of  the  country  so  far  as  cold  storages  are  concerned.

 There  is  no  implementation  of  the  programmes.  Foundation  of  a  fertilizer
 factory  was  laid  by  the  Prime  Minister  at  Phulpur  but  now  the  foundation
 stone  even  is  not  seen  there.  There  is  also  no  coordination  between  the  Minis-
 tries.  The  Ministry  of  Industry  ig  responsible  for  creating  large  number  of
 Jobs  for  unemployed  persons.  But  the  report  of  the  Ministry  has  made  no
 mention  about  the  jobs  which  are  to  be  createq  for  unemployed  persons.  A  re-
 ference  has  also  been  made  of  introducing  machines  in  place  of  workers.  I
 would  request  that  it  is  not  good  to  do  so  at  the  cost  of  the  employment  of  poor

 को  वसन्त  साठे  पोठासीन  हुए

 Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair

 श्री  क  दे .1ई  मैं  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मत्ती  को  उनकी  सफ़लता  के  लिए

 बधाई
 देना  चाहता  हूं

 ।
 मैं  पाश  करता  हं  कि  इस  वर्ष  विकास  की  दर  बढ़  कर  ४ प्रतिशत हो  जायेगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र
 चाहे  इस्पात  के  कारखाने  में  हो  या  अन्य  कारखाने  काम  बहुत  अच्छा  रहा

 है  ate  आशा  है  कि  प्रगति  होती  रहेगी  ।  यद्यपि  इस  दिशा  में  स्थिति  कुछ  विगड़ी  है  किन्तु  वर्तमान  मन्त्री

 महोदय  ने  इसे  सम्भाला  है  ।  इसका  कारण  कौर  बरच्छा  नियन्त्रण  उत्पादन  कार्यत्रम  है  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  इस्पात  कौर  खान  रेलवे  शादी  मुख्यालय  झ्र पनी  आवश्यकताओं  की  योजना  तैयार  करें

 र  रटे ताकि
 उद्योग  मन्त्रालय  उन्हें  कर  सकें  ।  इस्पात  कारखाने  भी  ठीक  काम

 क  \  SG  हैं  कौर  इस्पात  की
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 me  eer  ent  क  क  क  ज  आ  क  ज  क

 न
 [ar  डा०  डॉ०  देसाई  |

 उपलब्धता  है  ।  हमारे  निर्यात  लक्ष्य  ऊंचे  हैं  किन्तु  हमारी  स्थापित  क्षमता  तथा  उपकरणों  की  उपलब्धता

 इन  लक्ष्यों  को  तब  तक  प्राप्त  नहीं  कर  सकती  है  जब  तक  हमारे  पास  ग्रोवर  अच्छे  उपकरण  तथा  सामग्री

 नहीं  है  ।

 इस  समय  जो  कठिनाई  है  वह  सीमित  वित्त  के  कारण  है  ।  उन  पूंजीगत  उपकरणों  का  जिनका

 आंशिक  मूल्य  विदेशी  मुद्रा  में  ate  श्रमिक  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 के  लिए  ऋण  सम्बन्धी  आयोजन  किया  जाना  चाहिए  ौर  यह  कार्य  शीघ्र  श्रीराम  किया  जाना  चाहिए  ॥,

 तैयार  माल  की  खपत  भी  बड़ी  समस्यायें  खड़ी  कर  रही  है  ।  जिन  वस्तु झ्र ों  की  कमी  होती  उनकी

 जमाखोरी  शरू  हो  जाती  है  ।  उपभोक्ता  वस्तुश्नों  के  क्षेत्र  में  धन  लगाना  श्रनिवाय  क्योंकि  इसके  द्वारा

 ही  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुयें  उपलब्ध  होती  हैं  ग्रामीण  मूल  रूप  किसानों  को  अपनी

 अपनी  फसलों  के  उचित  दाम  मिलने  चाहियें  ।  इसके  लिये  कृषि  मूल्य  आयोग  को  सभी  बातों  पर

 ध्यान  देना  चाहिये  ।

 हमारे  अधिकांश  उपादान  कृषि  क्षेत्र  से  हैं  ।  यदि  हमें  इनकी  कीमत  को  कम  करना  है  तो  कृषि

 क्षेत्र  के  लिये  कम  दर  पर  उपादानों  की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  उदाहरण  के  लिये  लम्बे  रेशे  वाली

 कपास  को  ले  लीजिये  ।  कपड़ों  का  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  इस  वात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये

 कि  रूई  के  उत्पादन  पर  कितनी  लागत  श्राती  है  ।  दुर्भाग्यवश  कृषि  मूल्य  आयोग  के  पास  इस  प्रकार  के  आंकड़े

 नहीं  हैं  ।

 उद्योगों  के  बारे  में  भी  अनेक  कठिनाइयां  हैं--जैसे  कोयला  शादी

 इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  होगा  ध् प्रौर  हल  निका  लना  होगा  ।  बिजली  के  बारे  में  हमें  यह  मालम  करना

 है  कि  पंजाब  तथा  तमिलनाडु  जैसे  प्रगतिशील  राज्य  भी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  30-40  प्रतिशत  भाग  का

 उपयोग  क्यों  नहीं  कर  सकते
 |

 इसका  मतलब  यह  है  कि  या  तो  उपकरणों  में  रखी  है  प्रिया  कहीं  किसी

 जगह  कोई  कमी  जिसके  कारण
 विद्या  सन् यन्त्र  अधिकतम  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  ।

 कौर  कटिनाई  रेलवे  माल  डिब्बों  की  उपलब्धि  के  वारे  में  है  ।  हमारे  देश  में  लगभग  25  करोड़

 माल  डिन्वों  की  क्षमता  है
 ।  इस  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |

 इस्पात  के  क्षेत्र  में
 भी

 अन्तर  है
 ।

 इस्पात  का  उत्पादन  कुछ  पढ है  ।  परन्तु  सवार  को  क्षमता

 बहुत  ates  है
 ।  हमने  इस्पात  सन् यन्त्रों  की  स्थापना  कौर  विस्तार  में  काफ़ी  धन  लगाया  है  ।  तैयार  किया

 गया  इस्पात  या  तो  कारखानों  में  बन्द  रहा  या  भण्डारों  में  ।  कठिनाई  sat  की  व्यवस्था  करने  अ्रोर  धर्न्य

 उत्पादकों  को  इस्पात  उपलब्ध  कराने  की  रही  ।  इत  कौर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इन  इस्पात

 खानों  को  इस्पात  का  नियतन  कौर  इसकी  सप्लाई  करनी  चाहिये  ।

 मैं  चाहता  हं  कि  मन्त्रालय  को  क्षमता  के  उपयोग  में  कड़ाई  बरतने  के  लिये  किये  गये  प्रयास  में
 सफ़लता  मिले  |  वर्तमान  कारखानों  का  उपयोग  करना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  बढ़ती  हुई  आबादी  कौर

 स्तर  के  परिणामस्वरूप  अ्रधिक  माल  श्र  सेवायों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  नई  क्षमता यें  उत्पन्न

 करनी  होंगी
 ।

 नये
 सन् यन्त्रों

 के  लिये
 न

 तो  बैंकों  के  पास  धन  है  कौर  न  ही  वित्तीय  संस्थाओं  के  पास ।  यह
 बड़ा  गम्भीर  मामला  जिसे  मन्त्री  महोदय  को  हल  कना  होगा  ।  उन्हें  धनराशि  देनी  चाहिये  अथवा
 रिजर्व  बंक  से  धन  दिलाना  चाहिये  ।

 170



 अनुदानों  की  1975-76 वैशाख  8,  1897

 I  am  to
 Prof.  Saksena  (Maharajgan)):  Mr.  Speaker,  Sir,  happy

 learn  that  the  public  sector  undertakings  which  have  so  far  been  showing

 losses,  have  now  started  giving  profits.  This  is  really  very  heartening,  because

 we  have  invested  thousands  of  crores  of  rupees  in  these  enterprises.  It  will  be

 steel  plants  function indeed  an  achievement  if  the  Minister  can  make  the

 profitably  and  remove  the  impression  in  the  mind  of  the  people  that  the  public

 sector  is  just  useless

 There  are  230  sugar  factories  in  the  country  today.  Although  the  wages
 than of  the  workers  in  the  industry  have  gone  up,  these  are  stil]  much  less

 what  workers  in  other  industries  such  as  steel,  textile,  coal  and  cement  are

 getting  The  workers  in  the  sugar  industry,  which  is  giving  maximum  pro-

 duction  today,  should  also  be  given  wages  at  par  with  those  workers  in  other

 industries

 The  Union  Labour  Minister  had  convened  a  conference  in  December  1964

 wherein  he  had  declared  that  a  tripartite  conference  will  soon  be  called  to

 decide  what  should  be  the  wages  of  sugar  industry  workers  But  no  such  con-

 ference  has  been  called  till  this  day

 In  1969  a  resolution  for  the  nationalisation  of  the  sugar  industry  was  passed
 in  the  Congress  Session  at  Bombay.  Since  then  mill-owners  are  not  investing

 As a any  money  in  the  factories  They  are  not  making  even  annual  repairs
 result  major  break-downs  are  taking  place  every  day  causing  immense  harm  to

 not workers  and  growers  Either  the  government  should  declare  that  it  is

 going  to  nationalise  the  industry,  so  that  the  mill-owners  can  invest  in  their

 mills  or  the  government  should  take  it  over  Sugar  industry  is  the  second

 biggest  industry  in  the  country  It  should  be  nationalised  ag  early  as  possibl
 so  that  the  cane  grower,  the  consumer  and  the  industry  are  benefited

 the  khandsari  industry  is  alSo  finding  itself  in  great  difficulty  They  levy  on

 khandsari  is  being  raised  to  50.0  per  cent  This  is  atrocious  A  number  of

 khandsari  units  have  closed  down  and  a  huge  quantity  of  sugarcane  is  going
 waste  The  levy  on  khandsari  should  be  withdrawn

 The  problem  of  houses  for  the  sugar  industry  workers  is  very  serious  Du-

 Ting.  seasons  the  workers  live  in  horrible  conditions  The  government  must
 make  it  compulsory  for  the  mill-owners  to  build  suitable  houses  for  the  work-
 ers

 Cement  factories  should  be  set  up  in  places  where  the  necessary  raw  mate-
 Tila  is  available  This  ig  not  being  done  at  present  More  factories  shoul  be
 opened  in  such  areas  where  the  raw  material  is  available

 Steps  should  be  taken  to  improve  the  paper  industry,  so  that  we  do  not
 have  any  shortage  of  paper

 1  hope  that  the  problems  of  our  industry  will  be  solved  during  the  time  of
 the  honourable  Member  and  our  country  will  make  progress  in  the  matter  of

 industry

 Shrimati  Premalabai  Chavan  (Karad)  Mr  Chairman,  wir,  there

 |: Is  no  doubt  that  the  country  has  made  progress  ir  ndustrial  field.  The  big-
 ger  countries  might  have  made  progress  but  a  p  छ  we  are,  we  have  made
 considerably  good  pro,  Cracnc press.
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 i  सीएए

 honourable  Minister  towards  the  small
 I  want  to  draw  the  attention  of  the

 lay  a  big  role  in  the  development
 scale  industries.  Small  scale  industries  can  p

 of  our  country’s  economy.  These  industries  need  proper  help  and  incentives.

 Although  government  give  30.  many  facilities  for  se  tting  up  small  scale  indus-

 these  industries,  find  it  difficult  to  get
 tries,  the  people,  who  want  to  set  up

 finance
 financial  assistance  from  the  banks  or  other  agencies.  If  a  separate

 corporation  is  set  up  for  small  scale  industries,  it  will  be  of  great  help  to  them

 in  the  matter  of  providing  loans  etc.

 Women  can.  be  very  usefully  employed  in  the  small  scale  industries.  In

 for  women  are Maharashtra  several  small  scale  industries  training  centres
 be  opened

 opened,  in  which  women  take  a  very  active  part.  Similar  centres  can

 in  the  other  towns  also,  which  will  give  very  useful  training  to  women.  This

 is  the  International  Women’s  year  and  we  can  do‘a  lot  for  women  in  this  field.

 In  industries  like  bidi  and  matches,  some  reservation  should  be  made  for

 women  who  can  do  these  jobs  in  a  much  better  way.

 Sahyadri  hills  in  our  area  are  very  Yrich  in  natural  resources.  If  some  re-

 are  exploited,  we  will  be  very  much search  is  done  and  these  resources

 benefited.

 can  be  much  more. In  the  field  of  electronics  also,  women’s  contribution

 Even  today  women  are  working  in  the  electronics  industry.  There  is  a  lot  of

 scope  for  the  expansion  of  this  industry  in  the  country  which  will  help  in

 giving  employment  to  women.

 Bigger  factories  should  be  set  up  in  the  rural  or  backward  areas  also,

 I  hope  that  the  Ministry  will  do  some  wonderful  job  during  the  Interna~

 tional  Women’s  Year  and  the  honourable  Minister  will  give  satisfactory  reply
 to  the  points  raised  by  me  here.

 सभापति  महोदय  :  विरोधी  पक्ष  की  कौर  से  केवल  दो  सदस्यों  को  बोलना  है  ।  शर्त  मैं  पहले  दो

 सदस्यों  को  इस  पक्ष  से  बताऊगा  कौर  एक  सदस्य  को  उस  पश्न  से  |

 श्री  Ugo  एस०  बुर्जों  :  कानपुर  में  कपड़ा  सके  ह न  चल  रहा  है  ।  मैं

 :
 रुपये  प्रतिरोध  करती  हूं  कि  बाप  हमें  5  मिनट  का  समय  दीजिये  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  विचार  करूंगा  ।  श्री  रामसिंह  भाई  |

 of SHRI  RAM  SINGH  BHAI  (indore):  Mr.  Chairman,  Sir,  the  Ministry
 Industry  has  done  a  commendable  job  under  the  able  guidance  of  the  Minister
 ind  his  colleagues.  Our  industrial  production  in  1974  was  higher  as  compared
 to  the  production  in  1973  and  projects  for  the  year  1975  are  bright.

 Our  newsprint  production  has  also  increased  and  the  additional  demand  of
 newsprint  on  account  cf  electicns  will  also  be  met.  National  Newsprint,  Nena-
 nagar  is  now  earning  profit.  In  1956-57  this  factory  had  suffered  a  loss  of
 Rs.  1  crore  and  15  lakhs  while  in  1973-74  it  had  earned  net  profit  of  Rs.  79
 lakhs  and  68  thousands.

 .  Workers  in  the  public  sector  are  getting  higher  wages  than  those  in  the  pri-
 vate  sector,  conditions  are  better. Also  their  service  Victimisation  of  workers
 is  also  less  in  the  public.  sector  than  in  the  private  sector.

 172,



 मांगें  1975-76 28  1975
 अनुदानों

 की
 —— -

 There  is  shortage  of  resources  with  the  government  for  industrial  develop-

 ment,  Either  the  government  can  raise  resources  by  imposing  taxes  on  the:

 people  or  they  can  ask  the  people  to  invest  their  capital.  Therefore  the  con-

 cept  of  the  jonit  sector  with:  51.0  per  cent  shares  of  the  government  has  been

 evolved.  -This  is  a  welcome  step.

 Nationalisation  alone  will  not  solve  our  problems.  Before  going  in  for  na-

 tionajisation  proper  public  opinion  hag  to  be  created.  What  we  find  is  that

 workers  do  less  work  after  nationalisation  of  a  particular  industry  than  what

 they  did  when  it  was  in  private  hands.

 In  the  public  sector  undertakings  it  so  happens  that  Managing  Directors  and

 other  high  officials  bring  in  people  of  their  own  caste  or  language.  The  result  is

 that  local  people  do  not  get  employment.  This  practice  should  be  checked.
 Also  there  is  a  need  for  keeping  a  watch  on  the  purchases  made  in  the  public
 sector,  so  that

 quality
 does  not

 The  government  have  taken  over  103  textile  mills  with  100  years  old  machi-

 nery.  These  mills  will  not  run  profitably  if  controlleq  cloth  is  produced  in.
 them.  Fine  and  super  fine  cloth  should  be  manufactured  in  these  mills.  Con-
 trolled  cloth  should  be  manufactured  in  private  mills,  which  have  already
 earned  huge  profits.  These  103  textile  mills  should  be  modernised.  Only  then
 they  will  be  able  to  stand  in  competition  with  cther  mills.

 The  National  Newsprint  Nepanagar  pays  32  per  cent  as  production  bonus.
 What  happens  is  that  the  Managing-Director  gets  about  Rs.  5  thousand  ag  pro-
 duction  bonus  in  a  year,  while  a  worker  gets  about  Rs.  400  a  year,  Workers
 are.  responsible  for  increasing  production  and.  not  the  Managing-Director.
 Workers  should  be  given  bonus  at  a  higher  rate  than  the  rate  for  the  officials.

 Production  and  profit  of  the  National  Newsprint  Nepanagar  have  gone  up.
 It  is  hoped  the  factory  will  work  to  full  ca
 go  up  still  higher.

 pacity  next  year  and  the  profit  will
 But  attention  should  be  paid  towards  improving  the  qua-

 lity  of  the  paper.

 श्री  कह  ए.'०  :  सभापति  प्रारम्भ  में  मुझे  यही  कहना  चाहिये  कि
 उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  का  कार्य  बिल्कुल  सन्तोषजनक  नहीं  ।  श्रमिकों ण  अ्रधिकारियों  ने
 उद्योग  विकास  site  विनियमन  अधिनियम  तथा  नियमों  कौर  विनियमों  को  अपने  व्यक्तिगत  लाभ  का

 साधन  बनाया  ह्रास  है  ।  यही  अधिकारी  विदेशी  कम्पनियों  को  उद्योग  विकास  कौर  विलियम  त  अधिनियम
 तथा  नियमों  कौर  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  जिम्मेदार  हैं  ।  ्र  यही
 भिकारी  oes  पेय  सिगरेट  उद्योग  शादी  जैसे  सभी  उपभोक्ता  उद्योगों  का  नियन्त्रण
 विदेशी  फर्मों  को  देने  के  लिये  जिम्मेदार  हूँ  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उद्योग  विकास  कौर  विनियमन  अधिनियम  शरीर  नियम  तथा  विनियम
 केवल  भारतीय  कम्पनियों  के  लिये  ही  बनाये  गये  विदेशी  कम्पनियों  के  लिये  नहीं  ।  इस  अधिनियम  के

 भ्रम्तगंत  किसी  को  भी  बिना  लाइसेंस  के  नई  ब्रांड  की  सिगरेट  बनाने  की  manta  नहीं  परन्तु  विदेशी

 सिगरेट  निर्माता  लाइसेंस
 लि
 क  faat  नई  ब्रांड  की  सिगरेट  बना  रह ेहै  ।  परन्तु  उनके  विरुद्ध

 wa  तक
 कोई  दण्डात्मक  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 173.0



 Demands  for  Grants  1975-76  April  28,  1975

 |  क  एस०

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  को  भारत  सरकार  का  संरक्षण  प्राप्त  है  ।  इस  निगम  ने  1970  में

 | 44  लाख  रुपये  का  लाभ  कमाया  था  शौर  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  क  धनराशि  विदेश  भेजा  थी  hd

 निगम  के  पास  न  तो  कोई  पंजीकरण  प्रमाण पत्न  है  ate  न  ही  उद्योग  विकास  श्र  विनियमन  अधिनियम  के

 grata  औद्योगिक  लाइसेंस है  ।  फिर  भी  इस  निगम  ने  1971  में  10.  1  लाख  रुपये  का  सामान  डेनमार्क

 को  निर्यात  किया  ate  प्रभार  के  रूप  में  15.  75  लाख  रुपये  विदेश  भेजे  |  इसका  मतलब  है  कि  लाभ

 की  अपेक्षा  विदेशी  ust  को  हानि  अधिक  हुई  है  ।  इस  निगम  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कार्यवाही  जानों

 चाहिये  तथा  इस  निगम  की  गैर-कानून  ,  गतिविधियों  की  रक्षा  करने  वाले  ग्र घि कारियों  को  दण्ड  दिया  जाना

 शौर  इस  निगम  द्वारा  धनराशि  स्वदेश  भेजे  जाने  पर  रोक  लगायी  जानी  चाहिये  |

 तकनीकी  विकास  महानिदेशक  ने  अधिकांश  विदेशी  श्रौषध  निर्माता  कम्पनियों  को  उद्योग

 कौर  भ्र धि नियम  तथा  लाइसेंस  समिति  के  नियमों  ate  निर्णय  का  उल्लंघन  करके

 कच्चे  माल  की  अ्रनूमति  दी  है  ।  परन्तु २३  भारतीय  फर्म  को  कच्चे  साल  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 मैं  तत्काल  झ्र  पूरी  जांच  करने  के  लिये  माननीय  मस्ती  ग्रोवर  को  कुछ  मामले  बतलाऊंगा  i  जिन

 मामलों  में  अनावश्यक  जल्दी  की  गई  उनकी  शीघ्र  जांच  करने  कौर  उनके  विरुद्ध  प्रावश्यक  कार्यवाही

 करने  की  श्रावश्यकता  हू  ।  मैसेज  सी ०  Fo  फुल  फोड़  की  पूर्ण  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  |  वास्तव  में

 यह  राष्ट्र  विरोधी  निर्णय  है  अ्रौर  समाचारपत्रों  में  आलोचना  हुई  हैं  ।

 मेरी  दूसरी  बात  यह  है  कि  ऐसे  सभी  मामलों  जिनमें  प्रौद्योगिक  asta  ल/इसेंस  समिति

 को  भेजे  बिना  जारी  किये  गये  तुरन्त  श्र  पूरी  जांच  होनी  उदाहरण  के  लिये  मेस

 सैन् डोज़  का  मामला  ऐसा  ही  है  ।  मेसर्स  होस्ट  की  भी  जांच  किये  जाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 अनुपूरक  लाइसेंस  समिति  एक  अनावश्यक  निकाय  है  ।  इस  समिति  के  गठन  के  प्रयोजन  की  पुरी

 जांच  करने  की  ध्रावश्यकता  है  ।

 मैं  निम्नलिखित  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  मन्त्री  महोदय  को  इन्हें  लागू  करना  चाहिये  ।  (  1)  भारतीय

 मध्यम  qa  के  उद्योग  जिनका  मद-वार  उत्पादन  प्रतिवर्ष  3  करोड़  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  ।

 अपनी  ही  समग्र  क्षमता  के  भीतर  कौर  आयातित  माल  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  बिना  विविधीकरण  को

 । श्रीमती  दी  जानी  चाहिये  ।  (2)  भारतीय  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  का  पंजीयन  होना  चा

 (3)  भारतीय  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  को  लाइसेंस  समिति  में  प्रतिनिधित्व  चाहिये  ।

 (4)  पिछड़े  क्षेत्रों  के  स्थित  एककों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रार्थना पत्न  देने  पर
 लाइसेंस  समिति  को  भेजे

 करीना  मिलने  चाहियें  ।

 श्री  के  ०  रामकृष्ण  राडो  ):  सभापति  मैं  इस  मन्त्रालय  के  सफ़ल  श्रीमती

 प्रयासों
 य्रौर

 प्रौद्योगिक  विकास  दर  में  सुधार  करने  के  कार्य  के  लिये  बधाई  देता  हुं  ।

 ate  उपादानों  की  पर्याप्त  उपलब्धि  है  ।  चीनी  का  ate  भी  काफी  मात्रा  में  उत्पादन  हो

 जूट  का  काफी  निर्यात  किया  जा  सकता  था  तथा  कपास  की  देश  में  ak  निर्वात  के  लिये  मांग  को

 किया  जा  सकता  था  परन्  औद्योगिक  क्षमता  उपयोग  अर  क्षमता  afe  में  कमियां  सलोने  के  कारण  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सका  ।  af  उपादानों  के  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  पर  भी  राष्ट्रीय  कर  राजस्व
 तथा  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  की  समुचित  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  उद्योगों  की  श्रसफनता  के  कारण  देश  कौर
 उत्पादकों  पर  बड़ा  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कृषि-उत्पादन  को  गम्भीर  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  क़षि
 औद्योगिक  उत्पादन  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  मन्त्रालय  को  wea  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  साथ  समन्वय

 स्थापित  कर  इस  स्थिति  में  सुधार  करना  चाहिये  ate  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होनी  दी  जानी  चाहिये  ।
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 खेद  की  बात  है  कि  निर्बाध  गति  से  बढ़  रही  ares  ति  की  स्थिति  के  कारण  उपभोक्ता  उद्योगों

 पर  अधिकतम  क्षमता  की  कोई  श्रनिवायंता  नहीं  है  कौर  सीमित  उत्पादन  से  वे  अधिकतम  मुनाफा  कमाते

 यद्यपि  मुद्रास्फीति  की  स्थिति  को  नियन्त्रित  कर  लिया  गया  है  लेकिन  यह  प्रभी  कुछ  समय  तक  रहेगी

 फिर  भी  निबन्ध  चमक  प्रक्रिया  को  नियन्त्रित  करने  के  लिये  वित्तीय  उपाय  करने  पड़ेंगे  ale  पर्ण  कमता

 उपयोग  करने  तथा  नई  क्षमता  स्थापित  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कदम  उठाने  होंगे  |

 इसी  तरह  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नई  प्रौद्योगिक  क्षमता  स्थापित  करने  के  मामले  में  हमें  ठोस  ale

 उद्देश्यपूर्ण  कदम  उठाने  क्योंकि  हम  इस  सम्बन्ध  में  क्षेत्रीय  प्र सन्तुलन  दूर  नहीं
 कर

 पारे  हैं
 ।

 are  प्रदेश  में  सीमेंट  उत्पादन  करने  के  लिये  काफी  गुंजाइश  है  परन्तु  खेदजनक  बात  यह  है

 fe  san  परिचित  स्थलों  में  आवश्यक  कच्चे  माल  के  निक्षेपों  का  पता  लगाने  के  लिये  प्रयास  नहीं  किये

 गये  हैं  ।  असाधारण  विलम्ब  के  बाद  श्रादिलावाद  श्र  एरा कुन्तल  परियोजनाओं  में  कोई  प्रगति  नहीं

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  प्राथमिकता  के  rare  पर  आवश्यक  सहायता  दी

 जानी  चाहिय े।

 हैदराबाद  में  एक  स्कूटर  रोक  टायर-निर्माण  उद्योग  को  स्थापना  के  प्रयास  किये

 जाने  चाहिये  ।  मुझे  are  है  कि  श्री  टी  पाई  के  योग्य  मार्गदर्शन  में  यह  उद्योग  प्रगति  करेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समान  करता  हूं  ।

 श्री  एप०  Ao  बनर्जी  :  सभापति  सबसे  पहले  मुझे  सरकारी  क्षेत्र  के

 विशेषरूप  से  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  हैवी  तथा

 अन्य  सरकारी  उपक्रमों  में  देनदारियों  कौर  घ.टे  को  समाप्  करने  के  लिये  मन्त्री  महोदय  अर  उनके

 मन्त्रालय  को  बधाई  देनी  चाहिये  ।  इससे  मुझे  विश्वास  होता  है  कि  सरकार  उपक्रम  कुशलता  के

 साथ  चलाये जा  सकते  लेकिन कुछ  ऐसी  बातें  जिन  पर  उन्हें  तुरन्त  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मैं

 इस  सदन  में  यह  कहता  रहा  हं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  के  लिये  सम।न  वेतन नीति  निर्धारित

 की  जानी  जिससे  श्रमिकों  में  कोई  असन्तोष  न  होने  पाये  ।

 मैं  सदन  में  यह  भी  कहता  ग्रा  रहा  ह  कि  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  श्रमिकों  को  केन्द्र प  श्रम

 विधान  के  अन्तर्गत  लाया  जाना  चाहिये  ।  मन्त्री  महोदय  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  क्या

 इन  सरकारी  उपक्रमों  को  जो  सभी  प्रयोजनों  के  लिये  स्वायत्तशासी  निगम  केन्द्रीय  श्रम  विधानों  के

 अंतगर्त  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  ale  क्या  केन्द्रीय  सेवारत  उन  पर  लागू  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  मैं

 ऐसा  इसलिये  कह  रह  हूं  क्योंकि  केन्द्रीय  मन्त्रियों  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  इसी  कठिनाई  के  कारण  लागू  नहीं

 किये जा  सकते  I

 इसके  बाद  मैं  बो  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  की  बात  करता  F  माननीय

 मन्त्री  ने  विभिन्न  समितियों  में  यह  बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  ही  अपितु  संयंत्र  स्तर  पर  भी  होना  जब  तक  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  aaa

 स्तर  पर  शामिल  नहीं  किया  तब  तक  उत्पादन  नहीं  बढ़ेगा  ।  मैं  इन  श्रमिकों की  are  से  भ्रायकों

 प्रा श्वा सन  देता  हुं  कि  श्रमिक  न  केवल  घाटा  पुरा  करने  के  अपितु  सरकारी  उपक्रम  की  मानमर्यादा

 बनाये  रखने के  लिये  भर तक  कोशिश  करेंगे  are  जों  लोग  सरकारी  उपायों  की  शझ्ाताचना  कर

 रहे  उनके  लिये  यह  मुहतोड़  उत्तर  होगा  ।  यदि  इन्हें  संयंत्र  स्तर  पर  प्रतिनिधित्व  प्रदान  किया  गया

 ar  उनको  विश्वास  में  लिया  गया  तो  वे  उपक्रम  को  प्रसिद्धि  बनाये  रखेंगे  |
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 [ts  एस०  एवज

 aa  मैं  कपड़ा  मिलों  को  लेता  हुं  ।  माननीय  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  योर  मिल  अर  विक्टोरिया

 मिल  जो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  eats  aa  हैं  धन  की  कमी  के  कारण  हानि  नहीं  उठानी  पड़ेगी ।

 केवल  धन  का  ही  प्रश्न  नहीं  हमने  कहा  है  कि  इन्हें  मजूरी  की  बकाया  उपदान  इरादी  का

 भुगतान  करने  के  लिये  ढाई  करोड़  रुपये  की  झ्रावश्यकता  है  ।  किन्तु  यह  देने  से  पहले  मिलों
 के  कार्यकरण

 की  भलीभांति  जांच  होनी  चाहिये  कि  क्या  नियंत्रक  अथवा  प्रशासकीय  अध्यक्ष इस  धन  का

 मिलों  के  हित  में  उपयोग  कर  रहे  मैंने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  एक  जांच  समिति  बनायी  जाये  जो

 यह  सुनिश्चित  करे  कि  धन  का  प्रयोग  विशेष  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  श्रलावा  किसी  झर  प्रयोजन

 के  लिये  न  किया  ज  रे  |

 मुझे  माननीय  मन्त्री  श्री  दी  ०पी ०  मौ  को  टैनरी  फुटवियर  निगम  की  स्थापना  का  निर्णय  लेने

 के  लिये  बधाई  देनी  चाहिये  ।  मैंने  कई  बार  कहा  है  कि  सरकार  को  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  से  फ्लैक्स

 यूनिट  को  are  हाथ  में  लेना  चाहिये
 |

 श्रब  यह  राष्ट्रीयकृत  मिल है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  एक

 प्राप्त  तकनीकी  व्यक्ति को  इसका  प्रबन्ध-निदेशक बनाया  है  ।  यदि  इस  एकक  ने  काय  ठीक  किया तो

 इसे  अधिक  निर्यात  क्र पा देश  प्राप्त  होंगे  |  अब  यह  चेकोस्लोवाकिया  we  भ्रमण  देशों  को  जूते  सप्लाई

 कर  रहा है  ।  हमारे पास बहुत  से  क्र पा देश  पड़े  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  एकक  कुशलता  के

 कार्य  करे  |

 स्कूटर  लिमिटेड  पर  मुझे  गव  है  कि  इसने  समय  से  पूर्व  उत्पादन  करना  आरम्भ

 कर  दिया  मैंने
 वहां  देखा  है  कि  कैसे  नवयुवक  स्कूटरों  का  निर्माण  करते  हैं  ।  इन  नवयुवकों  को

 बोनस  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इस  महीने  की  25  तारीख  को  मैंने  सभा  में  लक्ष्मी  रतन  काटन  कानपुर  के  बारे  में

 बताया है  ।  श्री  टी  oT  पाई  ने  उत्तर  दिया  कि  कुछ  जांच  क  गई  है  ग्रोवर  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही  है  ।  मैं  कहता हूं  कि  यदि  सरकार  ने  तुरन्त  इसे  अपने  हाथ  में  नहीं  लिया  तो  श्रमिकों  को  बड़ी  कठिनाई

 होगी  ।  जांच  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखी  जानी  चाहिये  कौर  इस  मिल  क  शीघ्र ह  सरकार  द्वारा  प्रति

 हाथ  में  लिया  जाना  चाहिये  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेने  सम्बन्धी  विधेयक  पर  चर्चा कें
 दारान  मुझे  इत  बत  क ु  हुए  थी  कि  मे  नया  मंत्रों  शन  बाज्प/'७  मौके  त्न  अ्ाशत्  के  कुछ
 संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  थे  कि  श्रमिकों  की  मजूरी  या  उपदान  के

 तान
 को  प्राथमिक्ता  दी  जायेगी  ॥,

 इसके  वाद  भी  मजूरी  नहीं
 दी

 गई  है  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  बारे  में  कुछ  करें  ।'

 सूती  कपड़ा  मिलों  में  लगभग  11,000  श्रमिकों  को  क्षति  पहुंच  रही  है  ।  मिल  a.  faa  मिलों

 को  वाद  कर  रहे  हैं  ।  उनका  कह  कि  बिजली  की  कटौती  कर  दी  जाती  है  गर्त  श्रमिकों को  वेतन

 नहीं  मिलेगा
 ।

 उद्योग  मन्त्री  शौर  श्रम  मन्त्री  को  एक  संयुक्त  बैठक  बुलानी  चाहिये  कौर  उसमें  नियोजकों

 तथा  कर्मचारियों  को  भी  बुलाया  जाना  चाहिये  तथा  इस  माम ने
 को  निपटाने  के  लिये  आवश्यक  कदम

 उठाये जाने  यदि  एक  सप्ताह  के  भीतर  इस  समस्या  को  हल  नहीं  तो  श्रमिक

 जबरदस्ती सें  मिलों  पर  कब्जा  करेंगे  कौर  मिल  मालिकों  को  भारत  रक्षा  नियमों  या  ह 2 ग्रांसुका  के

 अन्तर्गत  गिरफ्तार  करने  के  लिये  सरकार  को  मजबूर  कर  देंगे  ।

 a  चपले द  भट्टाच.य॑  :
 सभापति  मैं  इस  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मांगों

 का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  होता  हूं  ।  गत  कुछेक  महीनों  में  हमारी  भ्रथव्यवस्था को  भारी  धक्का

 पहुंचने के  बावजूद  इस
 मंत्रालय

 का  कार्य  अच्छा रहा  है  ।
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 8,  1975  mala  की  मांगें  1975-76

 औद्योगिक  विकास  के  ठोस  are हों  के  फलस्वरूप  1947  से  मुद्रास्फीति  की  दर  घटी

 है  nic  क्षमता  का  प्रदीप  उपयोग  हुमा  है  ।

 हम  झ्राथिक  भ्र  प्रौद्योगिकी  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  जा  रहे  हैं  ।  किन्तु  कल्पना  प्रौढ़  वास्तविकता

 केबीच एक  ates  श्री  गई  है  wt  वह  परछाई  है  विदेशों  से  सभी  तरह  की  मशीनों का  आयात  ।

 fala  fa  से  विदेश  विकास  कर  रहे  हैं  उस  गति  से  10  वर्षों  में  हमारे  संयंत्रों  के  लिये  कल  पुर्ज़ों  की

 कमी  होने  लगेगी  कौर  हमें  उनके  डिजाइन  में  परिवहन  करना  पड़ेगा ।  प्रौद्योगिकी  स्वतन्त्रता

 प्राप्त  करने  के  लिये  हमें  कठोर  कदम  उठाने  होंगे  |  उदाहरण  के  तौर  पर  जापान  में  जब  कोई  मशीन

 श्रायात  की  जाती  है  तो  वे  उसे  बिल्कुल  खोल  लेते  उनका  एक  विशाल  विकास

 श्र  अनुसंधान  स्कन्ध  वे  मशीन  के  पुर्जों  के  डिज़ाइन  बनाते  हैं
 ।

 फिर  उस  संयंत्र को  जोड़ते

 हैं  सनौर  चलाते हैं  ।  जब  तक  हमारे  यहां  एक  विशाल  डिज़ाइन  wie  विकास  स्कन्ध  नहीं  तब  तक

 कल  पुरज़ों  के  आयात  पर  आधारित  हमारी  प्रौद्योगिकी  बढ़ती  जायेगी  |  हमें  अरब  इसके  विपरीत

 स्थिति  लानी  है  ।  हमने  आयात  को  उदार  बना  दिया  है  ।  भुगतान  संतुलन  1,000

 करोड़  रुपये  है  ।  हमें  wal  निर्यातक्षमता  बढ़ाने  के  लिये  यह  देखना  है  कि  आयातित  माल  की  खपत

 देश  में  न  की  बल्कि  इसका  उपयोग  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  किया  जिससे  1,000  करोड़  रुपये

 हमारे  प्रयासों  से  ही  समाप्त  हो  जाये  ।  यही  शझ्रात्मनिर्भरता है  ।

 इसके  बाद  मैं  भारत  के  विकास  के  लिये  मशीनों  कौर  कलपुर्जों  के  मानकीकरण  कौर  प्रौद्योगिकी

 श्रभिनवीकरण का  सुझाव  देता  हूं

 मुझे  खुशी  है  कि  भारत  हैवी  भोपाल  में  प्रौद्योगिकी  प्रा धुनिक तम  बनती  जा  रही

 सरकारी  क्षेत्र  का  जो  निगम  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रहा  है  उसकी  विशेष  सराहना  की  जानी  चाहिये  ।

 परन्तु  जब  तक  हम  सतत  प्रयास  नहीं  करेंगे  तब  तक  हमारे  सामने  आधुनिकीकरण भ्रौर  साज़  समान

 की  समस्या  बनी  रहेगी

 इसके  बाद  रिझाने  वाले  वर्षों  में  हमारे  सामने  मशीनों  के  देशीकरण  की  समस्या  निर्यात के

 मामले  में  भी  हम  ag  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  दिशा  में  हुम  क्या  कुछ  कर  रहे  हैं
 ।

 कुवैत

 कौर  ईरान  जैसे  देश  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  हमें  इस  मामले  की  कौर  ध्यान  देना

 ये  देश  द्विपक्षीय  समझौते  करने  जा  रहे  हैं
 ।

 अमरीका  तथा  पूर्वी  यूरोप  के  देश  भी  ऐसा  ही  कर रहे

 लेकिन  इस  दिशा  में  हमारी  गति  धीमी  है
 ।

 इस  स्थिति  में  हम  पेट्रो  डालर  की  मार्केट  कभी  भी  नहीं

 पकड़  जिसकी  हमें  बड़ी  आवश्यकता  है  ।

 यह  खेद  की  बात  है  कि  जमशेदपुर  स्थित  राष्ट्रीय  धातुविज्ञान  प्रयोगशाला  सीधी  कमी  की

 प्रक्रिया  का  उपयोग  नहीं
 कर

 रही  एक  म.गंदर्शी  संयंत्र
 को

 स्थापित  करने  हेतु  धन  लगाने  के  लिये

 कोई  उद्योग  सामने  नहीं  आ  रहा  है  ।  यदि  इस  प्रक्रिया  से  काम  तो  हम  काफी  प्रगति  कर

 सकते हैं  ।

 भारत
 में  इस्पात का  मूल्य  1,300  रुपये

 प्रति  टन  है  जबकि  इसका  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  3,000

 रुपये  प्रति टन  है  ।  हमारे  देश  में  मूल्य  जोड़ने  की  प्रा  या  जिसके  द्वारा  यदि हम  इंजीनियरी  मशीनरी

 को  बना  कर  निर्यात  करें  तो  निर्माता  को  3,000  रुपये  प्रति  टन  देना  पड़ेगा  ।  इस  प्रकिया  पर  पुनः

 विचार  करना  होगा  ।
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 April  28,  1975
 Demands

 for  Grants,  1975-76
 कैन

 [ar  चपलेन्द  भट्टाच।यं  |

 मंत्री  महोदय  को  उन  मापदंडों  पर  विचार  करना  होगा  जिनके  भ्रन्तगंत  योजना  आयोग  ने

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  वर्गीकरण किया  है  ।  मेरा  क्षेत्र छोटा  नागपुर  पठार  यह  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र  के

 निगमों  के  प्रभाव  में  लड़खड़ा  रहा  है  ।

 दो-क्षेत्रीय  प्र थे व्यवस्था  है--जिसमें  से  एक  क्षेत्र  ऐसा  है  जिसमें  लोग

 गरीबी  wie  बैचेनी  के  वातावरण  में  रह  रहे  हैं  ।  हमारे  पास  सहायक  उद्योग  भी  चाहिएं  कयोंकि

 भारी  उद्योगों  के  साथ  इनका  होना  झ्रावश्यक  है

 सौंभाग्यवश  औद्योगिक  सम्बन्ध  भ्रच्छे  उद्योगों  में  श्रमिकों  को  भागीदार  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  यह  सैद्धान्तिक  नहीं  व्यवहारिक  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  आ्राजकल  प्रबन्धक  तो  नये

 सरमायादार बने  हैं  वह  नहीं  चाहते  कि  श्रमिकों  की  सलाह  भी  ली  जाये  ।  किन्तु  प्यार  हम

 चारियों  को  विश्वास  में  लें  तो  हम  उत्पादन में  15  से  20  प्रतिशत तक  की  वृद्धि  कर  सकते हैं  ।

 इसके  लिये  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  उद्योगिक  प्रबन्धक  निष्पक्षता  बरते  ।  सरकारी  क्षेत्रों

 में  सुधार  हुमा  है  किन्तु  सभी  इसे  ale  सुधारा  जा  सकता  है  ।

 हमें  क्षमता  उपयोग  सम्बन्धी  बोनस  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  wart  कमेंचारियों

 को
 की  जा  सके  ।  यदि  अधिकारियों को  भी  कुछ  बोनस  दिया  जाता  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति

 आपत्ति  इस  बात  में  होगी  यदि  कम  चोरियों  कौर  भ्र धि कारियों  के  बोनस  में  बहुत  भारी  भ्रातृ  रखा

 जायेगा  |

 समय  से  पहले  पदोन्नतियों  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  कीं  पदोन्नतियों  से  सारे  कारखाने

 के  कर्मचारियों पर  प्रतिकूल  प्रभावः  पड़ता  अच्छे  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  का  बनाया  जाना  जरूरी  हैं
 ।

 इसके  लिए  इस  मंत्नालय  के  नागरिक  पूति  विभाग  को  सुपर  बाजारों  द्वारा  साबुन  तथा  अन्य  जरूरी

 चीजों  के  वितरण  के  लिये  शीघ्र  कदम  उठाने  चाहिएं  |

 रांची  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सिल्क  बोड़  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  |

 श्री  एस०  एल०  पंजे  :  :  पिछले  कई  वर्षों  दौरान  बहुत  सी  राशि  लगाये  जाने

 के  बावजूद  भी
 सरकारी  उपक्रम  सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  कर  सके  हैं  किन्तु  जब  से  श्री  पाई  मंत्री

 बने  हैं  तब  से  इस  1%  वर्ष  के  बीच  कुछ  सरकारी  उपक्रम  प्रगति  करने लग  गये  हैं  बात

 विवेक है  |

 हमारे  सामने  बेरोजगारी  की  विकट  समस्या  है  ।  शिक्षित  बेरोजगारी  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती

 जा  रही  इस  समस्या  समाधान  अ्रघिकाधिक  उद्योग  स्थापित  करके  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  ही  इस  समस्या  को  हल  नहीं  कर  सकते  ।  इस  हेतु  उचित  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 प्रबन्ध  सम्बन्धी  योग्यता  तथा  अनुभव  वाले  लोगों  को  ही  उद्योग  स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति दी

 जानी  चाहिए  |

 सरकार की  संयुक्त  क्षेत्र  सम्बन्धी  नीति का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  नीति के

 भ्रनुसार  उपायों में  लोगों  तथा  सरकार  दोनों  के  शेयर  होंगे  ।  संसाधन  जुटाने  का  तरीका  कराधान है

 कर  लगाने  से  लोग  कर  की  चोरी  करने  लगते  हैं  किन्तु  प्यार  नई  कम्पनियां  कौर नये  उद्योग

 स्थापित  किये  जायें  तो  लोग  धन  लगाने  के  लिये  जल्दी  सामने जाते  मंत्री  महोदय  को  इस  नीति  के

 साथ  चन्  बढ़ना  चाहिए  ।
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 नाਂ

 वैशाख  8,  1897  नों  की  1975-76

 योजना  आयोग  ने  229  जिलों  को  शअ्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिले  घोषित  किये  हैं  ।

 प्रोत्साहन  देने  मात्र  से  उद्योग  श्रावित  नहीं  होंगे  ।  क्योंकि  इन  पिछड़े  जिलों  में  कोई  बुनियादी  ढांचे

 नहीं  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  कुछ  लाइसेंस  भी  दिये  गये  हैं  ।  लेकिन  वहां  बहुत  कम  लोग  उद्योग

 स्थापित करने  गये  हैं  ।  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  ऐसे  बहुत  से  जाली  उद्योग  हैं  जिनके  बारे  में  सरकार

 को  बाद  में  जांच  करनी  पड़ी  ।  इस  प्रकार  की  जांचों  से  पता  चला  है  कि  बहुत  से  लोग  लाभ  कौर  सुविधायें

 प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  सामने  कराते  हैं  ।  मंत्रालय को  इस  सम्बन्ध  में  नियंत्रण  रखना  चाहिए  अन्यथा

 इस  प्रकार  की  बातें  जारी  रहेंगी  ।

 पिछले  10-15  वर्षों  में  यह  gat  है  कि  वित्तीय  संस्थान  उन  लोगों  को  धनराशि  अ्रथवा

 सहायता  देते  हैं  जिनका  प्रभाव  होता  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दी  जा  रही  सहायता  का  वहां  के  लोगों

 को  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  है  क्योंकि  लाइसेंस  वगेरह  नहीं  ले  सकते  प्रौढ़  न  ही  उसके  लिये  दिल्‍ली  ar

 सकते  हैं  अथवा न  ही  महाराष्ट्र की  राजधानी  बम्बई में  वित्तीय  सहायता लेने  जा  सकते  हैं  ।

 मेरे  जिले  में  बहत  से  लवण  पटल  हैं  ।  लवण  पटल  के  मालिक  की  मत्य  के  पश्चात  किरायेदारी

 अथवा  स्वामित्व  के  प्राधिकार  समय  पर  उत्तराधिकारी  को  नहीं  हस्तांतरित  किये  जाते  ।  नमक  तयार

 होने  पर  भी  मालिकों  को  समय  पर  पास  जारी  नहीं  किये  जाते  जिसके  फलस्वरूप  उसे  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता  सरकार  को  उनकी  कठिनाइयों की  प्रोर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 छोटे  उद्योगों  को  अपना  माल  बेचने  में  भी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  उनकी

 मुख्य  समस्या यही  है  ।  सबसे  बड़ी  कठिनाई  परिवहन  की  है  ।  श्रासाम श्र अन्य राज्यो शर  राज्यों

 सरकार  परिवहन  के  लिये  राज  सहायता  देती  यह  सहायता  कोंकण  जिले  के  लिए भी  दी

 जानी  चाहिए  ।

 सहकारी  औद्योगिक  सम्पदा  स्थापित  करने  हुए  लाखों  रुपये  भवनों  के  निर्माण  हेतु  व्यय

 जाता  रत्नागिरी  में  बहुत  बड़ी  राशि  व्यय  करके  एक  औद्योगिक  सम्पदा  बनायी  गयी  ।  17-18

 एककों में  से  केवल  10-12  ही  काम  कर  रहे  AA  इस  कारण  काम  नहीं  कर  रहे  कि  उन्हें  समय

 पर  कच्चा  मोल  नहीं  मिला  तथा  समय  पर  ऋण  नहीं  मिला  ।  सरकार  को  इस  बात  का  पता  लगाना

 चाहिए  कि  ये  औद्योगिक सम्पदाएं  क्यों  प्रगति  नहीं  कर  रही ं।

 हो  एस०  To  मुरुनन्तम  (  तिरुनेल्वेली  )  :  सरकारी  क्षेत्र  के  101  उपक्रमों में  20,000

 करोड़  रुपये  की  राशि  लगायी  गयी  है  जिसके  बीच  रेलवे  में  लगायी  गयी  5,000  करोड़  रुपये की  राशि

 भी  शामिल  है  ।  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  11,000  करोड़  रुपये  की  राशि  लगाई  गई  है  ।

 हम  ने  गैर-सरकारी  क्षत्र से  4,000  करोड़  रुपये  की  प्रतीक  राशि  लगाई  है  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  के

 कारखानों से  कितना  लाभ  होता  है  ।  इन  101  उपक्रमों में  से  64  उपक्रमो ंने  104  करोड़ रुपये  का

 लाभ  दिखाया  है  प्रौढ़  शेष  उन  उपक्रमों  को  घाटा  ही  sat  है  ।  इन  उपक्रमों  को  प्रोत्साहित करने

 लिये  बोनस  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  घाटे  का  कारण  सुप्रबन्ध  ही  है  ।  इन  उपक्रमों से  सम्बन्धित

 ee. शिकारियों  में
 यह

 नात  ग्रतुभ चय
 नहीं  की

 गि  द
 क

 लोगों

 के

 अरति  उनकों

 मी
 ge  amr

 दै  मये
 काणतणतयल्‍एएग”णत्तणय घात

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  कक अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  चू  समान्तर  ॥

 Summarised  Translated  version  based  on  English  Translation  of  the  speech

 delivered  in  Tamil
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 Demands  for  Grants,
 1975-76

 Vaisakha  8,  1897
 «Saka)

 [  श्री  एस०  Yo  मुरूगनन्तम  |

 इन  उपक्रमों  में  पैसा  लगाया  है  ।  कुप्रबंध  के  लिये  जब  तक  इन  प्रबन्धकों  को  सजायें  नहीं  दी  जातीं

 उस  समय  तक  इस  दिशा  में  सफलता  की  कोई  तराशा  नहीं  है  ।

 तमिलनाडू  की  वालजबाद  कपड़ा  मिल  को  सरकार  ने  अपने  अधिकार  में  इस  कारण  नहीं  लिया

 कि  लोकनाथ  समिति  ने  इस  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।  इस  मिल के  4000  कम  चारी

 बेरोजगार  हैं  ।  सरकार  को  इस  मिल  को  अपने  प्राधिकार  में  ले  लेना  चाहिए  ।

 स्कूलों  इंडिया  ने  ra  वाणिज्यिक  दुष्टि  से  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  बेरोजगार  स्नातकों

 को  तथा  नर्वस  चित  जातियों  ate  अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  शिक्षित  युवकों  को  इसमें  शेयर  खरीदने  की

 manta  दी  जानी  चाहिए  ।  इन  व्यक्तियों  को  देश  भर  में  स्कूटरों  की  एजेन्सियों  दी  जायें  ।  ससद्‌

 सदस्यों  को  भी  इसमें  शेयर  खरीदने  की  ग्र नम ति  दी  जानी  चाहिए  |

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  56  करोड़  रुपए  लगाकर  13  पहले  चलायी  गई  थी  जिसके

 फलस्वरूप  देश भर  में  4,  60,000  औद्योगिक एकक  स्थापित  किये  जा  चुक  हैं  तथा  2.  1
 लाख  लोगों

 को  रोजगार दिया  जा  चुका  है  ।  1974-75 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  करोड़ रुपए  लगाकर  40,000

 lati  एकक  स्थापित  करने  का  उल्लेख  था  ।  इस  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  अन्तर्गत  2  लाख

 लोगों  को  रोजगार दिलाने  की  क्षमता थी  ।  यदि  13  वर्षों में  सरकार  56  करोड़  रुपये  की  राशि  से

 46,000  एककों के  भ्रन्तगंत  केवल  21  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार दे  सकी  तो  45  करोड़  रुपये  की

 राशि  से  दो  लाख  लोगों  को  5  वर्ष के  इन्दर  रोजगार  दिलाना  कैसे  सम्भव  है  ।  अरत: यह योजना यह  योजना

 सफल  होगी  ऐसी  कोई  सम्भावना  नहीं

 देश  के  पिछड़े  क्षेत्रो ंके  विकास  हेतु एक  कार्यक्रम  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 औद्योगिक  विकास  हेतु  एक  निगम  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  छोटे  उद्योग  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 में  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  संस्था  स्थापित  करने  की  दिशा  में  कोई  भी  प्रगति  नहीं की  जा

 सकी है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिक दृष्टि  से  विकसित  करने  के  लिए  यदि  सरकार  का  योगदान  इस

 प्रकार  का  है
 तो

 पिछड़े  क्षेत्र  हमेशा  ही  पिछड़ें  पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  शीघ्र

 ही  सरकारी  क्षेत्रों  में  निगम  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 छोटे  छोटे  प्रायः  fra  क्षेत्र  अपनी  आवश्यकता  को  लगभग  50  प्रतिशत  भाग  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकारों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तोय  संस्थानों  से  पुरा  करते  हैं  ।  अपनी  आवश्यकता  की  50 प्रतिशत

 ,  राशि  से  वे  अपना  काम  किस  प्रकार  चला  सकते  हैं  ।  उन्हें  पैसा  कहां  से  सिलेगा  इसी  कारण  से  पिछडे  क्षेत्रों

 लिये  औद्योगिक  विकास  निगम  का  स्थापित  किया  जाना  जरूरी  हो  गया  है  ,  जिसमें  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकार  भी  सपनो  राशि  लगाएं

 बिजली  की  कमी  देश  भर  में  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकार  क्षेत्र  में  छोटे  जैनरेटर  तैयार  करने

 के  लिए  एक  का रखना  खोलना  श्रीनिवास  ताकि
 इन

 जैनरेटरों  को  देश  भर  में  छटे  उद्योगों  को  सप्लाई
 किया  जंग  सके  |

 विदेशी  सहयोग से  चलने  वाले  उपक्रम  देश  की  औद्योगिक  शक्ति  को  सचमुच  चूस  रहे
 सरकारी  क्षेत्र के  एकाधिकार  गृह  हमारे  देश  में  विदेशी  सहयोग  से  1200  उपक्रम  चला  रहे  हैं  ।

 ट्रीय  स्तर
 के  एकाधिकार  गह  देश  के  हर  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भर  बनाने  सम्बन्धों  प्रधान  मन्त्री  के  प्रयासों  को

 180



 स्प्रेज़  28,  1975  अनुदानों  की  1975-76
 ना

 विफ़ल  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।
 श्राशा  है  कि  कांग्रेस  दल  तथा  देश  के  प्रगतिशील  तत्व  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 तथा  भारतीय  एकाधिकार  हों  क  प्रयासों  को  विफ़ल  बना  कर  देश  की  आजादी  रोक  प्रभुसत्ता  की  रक्षा

 करेंगे  दुर्भाग्यवश  केन्द्रीय  सरकार  एकाधिकार  की  प्रवृत्ति  का  दमन  करने  के  बजाये  इन्हें  प्रोत्साहन  दे

 रही  यह  भ्रमणी  बात  नहीं  है  क्योंकि  मुझे  डर  है  कि  ये  लोग  सरकारी  क्षेत्र  के  इन्दर  ही  अन्दर  तहस

 नहस
 कर  रहे  हैं  ।

 1967  से  पहले  श्री  सी  ०  सुब्रहमण्यम  श्र  श्री  अशोक  मेहता  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कुंवारों  के  शिकार

 हो  गये  कौर  उन्होंने  विश्व  बैंक  कौर  अमरीकी  सरकार  के  कहने  पर  रुपये  का  श्रवमल्यन  कर  दिया  t

 सत्ताधारी  कांग्रेस  दल  को  इसका  मूल्य  चुकाना  पड़ा  जब  4  राज्यों  में  कांग्रेस  सत्ताच्युत  कर  दी  गई  ।

 कांग्रेस  यह  सबक  भूल  गई  लगती  है  ।  अब  पुनः  1976  के  चुनाव  शाने  वाले हैं  प्रौढ़  श्री  सी  ०  सुब्रहमण्यम

 श्र  श्री  टी०  ए०  पाई  हमारे  देश  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  एकाधिकार  उद्योगपतियों  के  चक्र  में  इतने

 लगे  हैं प्र ौर  उन्हें  सरकारी  क्षेत्र  में  घुसने  दे  रहे  हैं  ।  यह  कोई  आश्चर्य  की  बात  नहीं  होगी  जो  जनता  कांग्रेस

 केसाथ  1976  में  भी  यही  व्यवहार  करेगी  किन्तु  कांग्रेस  में  प्रगतिशील  तत्वों  पर  आशा  बंधी  है  ।  वह  देश

 के  हितों  की  अवश्य  ही  रक्षा  करेंगे  और  देश  के  औद्योगिक  विकास  को  सुनिश्चित  करेंगे  ।

 SHRI  SHRIKISHAN  MODI  (Sikar):  The  problem  of  dearness  can  be  solved
 by  increasing  production.  This  has  been  proved  by  the  production  of  potatoes
 this  year.  The  prices  of  potatoes  have  gone  down  considerably.  But  Govern-

 The ment  have  failed  to  give  the  farmers  the  fair  price  of  their  production,
 Government  ‘should  have  paid  attention  to  this  aspect.  There  is  scarcity  of
 cement  in  the  country.  Five  licences  have  been  given  for  setting  up  cement
 factories  in  Rajasthan  but  the  Railway  Ministry  has  not  yet  given  its  clear-
 ance.  The  Minister  should  us2  his  good  offices  and  get  clearance  from  the  Rail-
 way  Ministry.  Setting  up  of  cement  factories  would  not  only  help  in  increasing
 production  of  cement  but  would  also  help  in  removing  backwardness  of  Rajas-
 than.

 Cement  bags  are  not  of  good  quality.  The  result  is  that  consumers  get  30

 matter.
 per  cent  to  40  per  cent  less  quantity  in  a  bag.  Attention  should  be  paid  to  this

 There  was  a  proposal  to  set  up  a  mini  cement  plant.  The  Minister  should
 tell  us  the  progres;  made  in  this  regard,

 Sometime  back  cement  was  freely  available  in  Delhi.  But  now  the  position
 is  very  bad.  Consumers  have  to  pay  Rs.  18  per  bag  more  in  the  black  market.
 The  Minister  should  look  into  this  matter.

 There  are  huge  deposits  of  rock  phosphate  and  iron  pyrite  in  Rajastha  and
 sulphur  could  be  prepared  by  them.  Some  factories  could  be  set  up  there  for
 this  purpose.  The  Government  are  spending  Rs.  200  crores  a  year  on  import
 but  factories  are  not  being  set  up.  There  are  two  projects  pending  and  clear-
 ance  is  not  being  given  by  Government.  This  is  really  a  sorry  state  of  affairs.
 Attention  should  be  paid  to  this  matter.

 It  ig  always  said  that  the  Government  wanted  to  encourage  small  scale  in-
 dustries,  but  on  the  other  hand  certain  steps  were  taken  which  would  ruin
 smal]  scale  industries.
 Step.

 The  new  excise  duty  that  has  been  imposed  is  one  such
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 In  Khurja,  people  belonging  to  minority  community  depended  on  ceramic

 industry.  But  this  industry  has  been  completely  ruined,  No  attention  is  being
 In  Ferozabad  glass  articles  of  good  quality  are  being  pre- paid  to  this  matter.

 pared.  But  there  is  no  big  glass  factory  in  Ferozabad,  A  ceiling  of  50  workers

 in  a  unit  has  ‘been  imposed  by  the  government.  This  restriction  is  not  desir-

 able,  because  it  would  lead  to  unemployment.

 In  Rajasthan,  there  are  60  factories  preparing  snuff.  Women,  harijang  and
 But  Govern- persons  belonging  to  minorities  are  employed  in  these  factories.

 ment  have  imposed  there  10  per  cent  sales  tax  and  also  increased  the  tariff.
 Such  steps  ruined  small  scale  industry.

 Small  scale  industries  are  paying  24  per  cent  interest  on  the  credit  which

 have  been  given  to  them.  How  could  small  scale  units  afford  to  pay  such  a

 high  rate  of  interest?

 Today  there  is  no  quality  control  in  our  country.  The  result  is  that  goods  of

 inferior  quality  were  produced.  Consumer  Committees  in  States  should  be  set

 up  to  keep  a  watch  on  the  quality  of  goods  of  daily  use.

 Efforts  should  be  made  to  wipe  out  the  Eackwardness  of  Rajasthan,  Raw
 material  should  be  provided  to  small  scale  industries.  Tariff  imposed  on  them
 should  be  changed  and  excise  duty  should  be  reduced.

 Shri  Rajdeo  Singh  (Jaunpur):  There  are  regional  imbalances  in  the

 development  of  our  country.  The  main  reason  for  this  is  that  the  Industrial

 Policy  Resolution  has  not  been  properly  implemented.

 Mr.  Chairman;  Please  now  resume  your  speech  tomorrow.

 *सुपर  बाजार  दिल्लो  को  शुभ्रा  घाटा

 LOSS  SUFFERED  BY  SUPER  BAZAR,  DELHI

 सभापति  महोदय  :  हम  घंटे  की  चर्चा  लेते

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  Super  Bazar  of  Delhi  was  opened  with  a

 very  pious  intention  of  making  consumer  goods  available  at  fair  price  with  a
 view  to  holding  the  price  line.  But  the  main  question  is  whether  it  is  working
 as  a  cooperative  store  or  not.  But  Government  is  not  committing  that.  In
 fact,  it  has  become  a  Government  shop  and  it  is  not  a  cooperative  store.  96
 per  cent  of  its  capital  is  invested  by  the  Government  and  therefore  it  is  quite
 wrong  to  say  that  it  is  a  cooperative  store.  It  has  incurred  a  loss  of  Rs.  66.41
 lakhs  during  the  period  1966  to  1870.  The  Suver  Bazar  was  being  run  to  feed
 certain  officials.  The  Estimates  Committee  hag  mentioned  in  their
 Report  the  causes  that  led  to  such  heavy  losses.  They  said  that  large  scale
 pi'ferage  is  one  of  the  main  reasons  for  the  heavy  losses.  The  Government  im-
 poses  heavy  taxes  on  the  people  and  collect  money  and  give  it  for  running
 Super  Bazar.  In  Super  Bazar,  they  resort  to  overstaffing  and  pilferage  is  going
 on  on  large  scale  but  the  thieves  are  not  punished.  Have  any  enquiry  been  ever
 held  into  these  things?  In  fact,  the  Super  Bazar  hag  been  turned  into  a  grazing

 a  ee

 राधे  घटे  की  चर्चा

 *Half  an  hour alu  discussion.

 182



 वैशाख  8,  1897  अनुदानों  की  मांगें  1975-76
 nn  ne

 ground  for  a  handful  of  highly  placed  Government  officials.  The  most  funny

 thing  was  that:  neither  any  enquiry  was  ever  held  nor  any  guilty  official  has  ever

 been  punished  for  all  these  irregularities.  However,  their  overheaq  expenses
 have  been  rising  despite  heavy  losses.  The  Minister  should  state  as  to  how  many
 Officials  were  punished  or  what  was  the  value  of  goods  stolen  or  the  value  of

 the  goods  that  have  to  be  thrown  away,  due  to  their  uselessness.  Government
 should  also  state  how  much  interest  they  were  charging  on  their  capital  in-
 vested  in  Super  Bazar  of  Delhi.  It  is  wrong  to  say  that  Super  Bazar  hag  earned
 a  profit  of  Rs.  51,000  for  the  first  time.  It  is  a  ficticious  figure.

 श्री  बो०  ato  नायक  सुपर  बाजार  से  क्या  लाभ  हो  रहा  है  तथा  एक  ay

 में  इसमें  कितने  ग्राहक  जाकर  इससे  लाभ  उठा  रहे  हैं
 ?

 इसके  अतिरिक्त  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया

 सुपर  बाजार  के  परे  प्रबन्ध  को  सहकारी  क्षेत्र  में  देने  का  विचार  रखते  हैं  ?  वहां  के  कमेंचारियों की

 सेवा  शर्तें  अच्छी  नहीं  हैं  उन्हें  वेतन  कम  दिया  जाता  है  ।  जब  तक  श्राप  सुपर  बाजार  के  कर्मचारियों बल्कि

 समूचे देश  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  नहीं  करते  तब  तक  श्राप  उनसे  यह  नहीं  कर  सकते

 कि  उठाई-गिरी  समाप्त  हो  अथवा  गबन  बन्द  होंगें  ।

 सरकार  ने  लगभग  सारी  पंजी  अपनी  कौर  से  लगा  रखी  है  ।  शेष  शेयरों  की  राशि  बहुत  कम  है  |

 मुझे  सुपर  बाजार  में  हो  रहे  घाटे  पर  चिन्ता  नहीं  है  किन्तु  क्या  यह  घाटा  वास्तविक  घाटा  है
 ?

 नगर  यह

 घाटा  वास्तविक  है  तो  उस  घाटे  को  माफ़  कर  दें  क्योंकि  किसी  भी  नये  काम  में  प्रारम्भ  में  घाटा  हो  सकता

 है  |  किन्तु  अगर  यह  प्रबन्धकों  की  चाल  है  तो  इस  प्रकार  की  संस्थाएं  चलाने  का  सरकार  को  कोई  साधिकार

 नहीं हैं  ।

 छोटे  से  छोटा  पानवाला  भी  लाभ  कमाता  है  किन्तु  इस  इतने  बड़े  संस्थान  में  घाटा

 हो  रहा  है  सरव.र  को  अपनी  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सुधार  करना  चाहिये  ।  उसे  मात्र  सचिवों  पर  नहीं  डाला

 जाना  चाहिये  ।  कुछ  विशेषज्ञों  को  यह  कार्य  सौंपना  चाहिये  ।  नगर  श्राप  इस  कार्य  को  करना  चाहते  हैं

 तो  प्रबन्ध  व्यवस्था  इस  प्रकार  करिये  कि  शरू  कार्य  में  घ्राण  न  हो  कौर  जनता  के  पसे  की  बरबादी  न

 a

 Shri  Ramav  itar  Shastri  (Patna):  Mr.  Chairman,  the  aim  for  which

 Super  Bazars  were  established  in  Delhi  and  throughout  the  country  was  very

 pious.  I  want  to  know  whether  Government  have  been  successful  in  achieving

 that  Object.  Moreover,  whether  the  opening  of  Super  Bazars  in  the  country  has

 proved  helpful  in  controlling  the  price  line.  If  it  has  helped,  in  what  way?
 want  to  know  whether  the  loss  incurred  in  Super  Bazar  is  due  to  the  heavy

 expenditure  being  incurred  on  administration  or  on  the  expenditure  incurred

 on  the  employees.  We  want  to  know  the  administrative  expenditure  and  the

 expenditure  incurred  on  the  employees.

 I  also  want  to  know  the  action  taken  by  them  as  a  result  of  which  a  profit
 of  Rs.  51,000  has  been  earned,  during  the  year  1972-73.  What  action  has  been

 taken  to  ensure  that  the  required  goods  are  made  available  in  these  bazars?
 I  want  to  know  whether  there  is  a  need  to  regulate  the  working  hours  of  the

 employees  by  giving  them  over-time  allowance  for  earning  more  profits  and

 whether  Government  propose  to  open  more  Super  Bazars  in  Delhi?  I  want  to

 know  that  who  are  the  pilferers,  whether  they  are  among  the  officers  or  among

 the  employees.  It  seems  that  the  pilferers  are  not  just  petty  employees.  They

 seem  to  belong  to  officers’  categories.  What  punishment  has  been  given  to  these

 guilty  persons?
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 सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी (  :  सुपर  बाजार  में  66.  67  लाख  रुपये  का  घाटा  होने

 के  क्या  कारण  हैं  ।  इतना  सालों  में  घाटा  होता  रहा  है  किन्तु  उसे  इन  सारे  वर्षों  में  इकट्ठ

 दिखाया  गया  ह ैप्रत्येक  वर्ष  क्यों  नहों  दिखाया  गया  जब  हर  वर्ष  इतना  घाटा  होता

 रहा है  सरकार  उन्हें  राज-सहायता  क्यों  देता है  ।  जब  51,000  रुपये  लाभ  हुमा

 तब  भी  उसे  सहायता  दी  गई  ।  श्रब  10  लाख  लाभ  दिखाया गया  है  फिर  भी  सहायता  दी  गई  है
 ।

 सुपर  बाजार  में  प्रबन्ध  सही  नहीं  है  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  ऊपर  से  लेकर  नीचे  तक  सारे  प्रबन्ध  को

 ठीक  करे  अर  जितनी  भी  खामियां  हैं  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयास  करे  ।  जिन  लोगों  की  वजह  से  यह  घाटा

 eat  है  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  मुझे  विश्वस्त  gal  से  पता  चला  है  कि  सुपर  बाजार  के  लिये  जो

 खरीदारी  की  जाती  है  वह  बिजलियों  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  मैंने  सुपर  बाजार  के  कर्मचारियों  से

 यह  सुना  है  कि  वहां  के  प्रत्येक  प्रबन्धक  की  राजधानी  की  शानदार  बस्तियों  में  भव्य  इमारतें  हैं  ।  at

 किदवाई  नगर  सुपर  बाजार  में  हड़ताल  हुई  थी  वहां  के  कर्मचारी  दो  भ्रष्ट  प्रबन्धकों  की
 नियुक्ति  नहीं

 चाहते थे

 सुपर  बाजार  श्राम  आदमी  की  सहायता  करने  के  स्थान  पर  निहित  हितों  का  झ्रखाड़ा  बन  गये  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सुपर  बाजारों  का  पुनर्गठन  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्र।/लघ  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  सुपर  बाजार  ने

 शुरू  शुरू  में  घाटा  दिखाया  |  1966-67  में  458  लाख  रुपये  का  व्यापार ण्ग्ग  था  किन्तु  1968-69 में
 घट  कर

 यह
 387

 लाख
 रुपये  रह  गया  ।  1972-73 के  बाद  स्थिति  में  कुछ  सुधार  होने  लगा  परौ

 कुल
 453  लाख

 रुपये  का  व्यापार का  ।  1973-74 के  दौरान  वार्षिक  व्यापार  बढ़कर  7.  33  करोड़  रुपये

 तक  पहुंच  गया
 ।

 हमें  आशा  है  कि  1974-75 के  दौरान  8.  5  करोड़ रुपये  कों  वार्षिक  व्यापार  होगा  |

 1973-74
 के

 दौरान  10  लाख  रुपये
 का  लाभ  ।

 1974-75
 के

 दौरान  भी
 यह  निश्चित है  कि

 हमें  10
 लाख  रुपये  का  लाभ  होगा  ।

 इसके  10,156  हिस्सेदारों  में  से  3,000  हिस्सेदार  1973-74  के  दौरान  बने  ।  जिसका  श्र

 यह  है  कि  कम  से  कम  वर्ष  197  3-7  से  इसमें  कुछ  सुधार  हो  रहा  है  |  बात  यह  नहीं  है  कि  यह  सरकार
 का  ही  कोई  विभाग  हो  ।

 सुप्रबन्ध  के  लिये  तीन  प्रबन्धकों  को  नौकरी  से  निकाला  गया  है  कौर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 15
 अन्य  छोटे  कर्मचारियों

 को
 भी  नौकरियों  से  निकाला  गया  है  ।  गवन  के  लिए  प्रबन्धक  सहित

 चोरियों  के  विरुद्ध  मुकदमे
 चल

 रहे  हैं
 ।

 इससे  सिद्ध  होता  है  कि  हम  तुरन्त  कार्यवाही  कर  रहे

 मैं  इस  बात
 को

 नहीं  मानता  कि  कर्मचारियों  को  श्रच्छा  वेतन  देने  से  उठाईगिरी  नहीं  होगी  ।

 बड़े  बड़े  लोग  भी  ऐसा  करते
 दिल्‍ली

 सुपर  बाजार
 के  कर्मचारियों

 के  वेतन  देश  के  सभी  विभागीय

 स्टोरों
 से

 अच्छे  हैं  ।  उन्हें  केन्द्रीय  दर  पर  महंगायी  भत्ता  दिया  जाता है  कौर  8.  33  प्रतिशत  बोनस  दिया

 जाता
 हैं

 ।
 उनकी  सेवा  शर्तों  में  काफ़ी  सुधार  किया  गया  है  ।  सुपर  बाजार  तथा  अरन्य  प्रथ  में

 प्रतिनियुक्ति  पर  लोग  लिए  जाते  हैं  ताकि  उन  संस्थानों  का  काम  ठीक  ८ग से चले से  चले  ?  इस  संस्था में
 1972-73

 के  बाद  काफ़ी  सुधार  हो  रहा  है  ।  श्री  घाटे  इतने  अधिक  नहीं  होते  ।  लेकिन  हमें  प्रभी  और

 सुधार  लाने  हैं
 ।

 हम  माल  तैयार  करने  का  एकक  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  एकक  तथा  संस्था
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 के  बीच  सम्बन्ध  रखने  की  हम  आवश्यक  व्यवस्था  करेंगे  ।  हम  कोल्ड  स्टोर  की  व्यवस्था  करने  पर  भी

 विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण से  दुकानें  खोलने  हेतु  जगह  देने  का  अनुरोध  भी  कर

 रहे  हैं  ।  ताकि  हम  सरकारी  दफ्तरों  तथा  कारखानों  के  कर्मचारियों
 को  भी

 लाभ  उपलब्ध  कर  सकें
 ।

 हमने  कभी  हाल  में  डिलीवरीਂ  नामक  कार्यक्रम  चलाया  है  जिसके  ट्वारा हम हम  काम  को

 घरों  तक  भी  पहुंचा  सकते  हैं  ।  हम  विभिन्न  स्तरों  पर  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाने  के

 इच्छुक हैं
 ।  हमने  मार्केट  इंटेलिजेंस  सेल  भी  चलाया  है  जो  बाजार  के  उतार-चढ़ाव  की  सुचना  देता

 रहेगा
 ?

 सुपर  बाजार  ने  विश्वविद्यालयों  तथा  महत्वपूर्ण  कालिजों  को  श्रनिवाये  वस्तुप्नों  की  थोक  सप्लाई

 शुरू  कर  दी  है  जिसके  परिणाम  म्र्ण्छे  रहे  हैं  ।

 हमने  हक  यु वर वेट  नामक  कार्यक्रम  भी  चलाया है  ।  हमने  वजन  करने  की  स्टैंड  मशीन

 सुपर  बाजार  के  महत्वपूर्ण  केन्द्रों में  रखी  हैं  ताकि  ग्राहक  स्वयं  जांच कर  सकें  कि  क्या  वजन  बिल्कुल

 ठीक हैं  ।

 इसक  पश्चात  लोकसभा  मंगलवार  29  ्  197  /9  1897  के

 11  बजे  तक  के  लिये  स्थागित
 हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,  the  29th
 April,  1975/Vaisakha  9,  1897  (Saka).
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